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भूमिका 


यह पुस्तक तुलनात्मक राजनीति एवं शासन की विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक सरल, सुपाठय एवं मौलिक स्वरूप मे पहुंचाने वाली एक 
आधारशिल्रा है। राजनीति विज्ञान विषय जो कि पश्चिमी चिंतन की परम्परा में सुकरात, प्लेटो व अरस्तू से, तो भारतीय चिंतन की कडी में 
प्राचीन धर्म शास्त्रों व कौटिल्य के विचारों में व्यवस्थित स्वरूप में अभिलक्षित होता है। राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान से पृथ्थक्‌ 
करके यूनानी विचारक अरस्तू ने पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व इसे एक विषय के रूप में स्थापित किया। अरस्तू से लेकर लास्की तक राजनीति 
विज्ञान विषय ने अपने विकसित स्वरूप को प्राप्त किया है। दूसरे वैश्विक महासमर से पूर्व व्यवहारवादी आदोंलन और उसके पश्चात्‌ उतर 
व्यवहारवादी आदोंलन के कारण राजनीति विज्ञान में अनेक नवीन आयामों का उदय हुआ है जिनमें से एक है तुलनात्मक शासन एवं 
राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन्‌ समसामयिक राजनीति विज्ञान की हृदय स्थली है। 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नवोदित तत्कालीन जटिल परिस्थितियों ने राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति को एक महत्वपूर्ण उप 
अनुशासन के रूप में स्थापित कर दिया। हाल ही में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के जंजाल से विमुक्त तीसरी दूनिया के नवोदित राज्यों 
की अस्थिर एवं परिवर्तनशील राजनीतिक दशा व दिशा को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति का उदय उपयोगी साबित होने लगा। इस 
पुस्तक में वर्तमान वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में हो रहे व्यापक एवं आधारभूत परिवर्तनों की समझ और उसका तार्किक विश्लेषण कर उसे 
सही स्वरूप मे उजागर करने का प्रयास किया गया है जिसकी कमी अब तक के लेखन मे रही है। जिस तरह से कोई पक्षी उडने के लिए दोनों 
पंखों का सहारा लेता है, ठीक उसी तरह से इस पुस्तक में भी विद्यार्थियों को तुलनात्मक राजनीति की विषय सामग्री से परिचित कराने के 
लिए संस्थागत और विश्ल्रेषणात्मक दोनों उपागमों का सहारा लिया गया है। इस विषय से सम्बन्धित अधिकांश मानक व स्तरीय पुस्तके 
अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। तुलनात्मक शासन एवं राजनीति विषय के सन्दर्भ में मौलिक चिंतन व नवीनतक अनुसंधानों और समसामयिक 
सिद्वातों का भी समावेश कर इस पुस्तक को हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए उपयोगी व उपादेय बनाने का प्रयास 
किया गया। विश्व स्तर पर विद्यमान दलीय व्यवस्था और निर्वाचन प्रणालियों को अद्यतन उदाहरणों के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान 
किया गया है। तुलनात्मक राजनीति के उपागमों को समझाने के लिए रेखाचित्रों का यथास्थान प्रयोग करके उन्हें आसान बनाने का प्रयास 
किया गया हैं। 

मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक में मुख्य केन्द्र सामान्य स्तर के विद्यार्थियों को रखा गया है जो कि स्वयंपाठी के रूप में भी आसानी से इस 
विषय की व्यापक एवं गहन समझ को विकसित कर सकते है। पुस्तक की भाषा शैली को बहुत ही सरल और सुबोध स्वरूप दिया गया है। 
हिन्दी माध्यम में इस तरह की पुस्तके उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध है उनको समसामयिक तुलनात्मक राजनीति के अनुरूप संशोधित 
और अद्यतन नहीं किया गया है। इसी के साथ तुलनात्मक राजनीति के उपागमों, अवधारणाओं एवं पद्वतियों के सन्दर्भ मे सामान्य लेखकों, 
शोधार्थियों और पाठकों के बीच विद्यमान भ्रान्तियों को प्रामाणिक पुस्तकों और विश्वसनीय तथ्यों का सहारा लेकर दूर करने का सार्थक 
प्रयास किया गया है। यह पुस्तक अन्य पूर्व रचनाओं से इस सन्दर्भ मे भी भिन्‍न है कि इसके अन्तर्गत विषय वस्तु को न तो जटिल स्वरूप 
दिया गया हैं और न ही निरर्थक विस्तार दिया गया हैं। पुस्तक के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान के उप अनुशासन के दोनों पक्षों को शामिल 
किया गया है अर्थात्‌ तुलनात्मक राजनीति के सैद्वान्तिक पक्ष एवं व्यावहारिक पक्ष को। यह पुस्तक विशेष रूप से भारतीय विश्वविद्यात्रयों 
में एम. ए. और बी. ए. ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं विशेषतः नेट, जे. आर. एफ. सेट, लोक सेवा आयोग की तैयारी 
कर रहे है प्रतिभागियों के लिए बहुत उपयोगी व सार्थक सिद्‌व होगी। इसी के साथ यह पुस्तक राजस्थान प्रदेश के सभी विश्वविद्या्रयों के 
पाठ्यक्रम को भी शामिल्र करती है। 


*णां « 
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तलनात्मक राजनीति : अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र 
और विकास 


“7 5२१०८ 


राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक सन्दर्भ में राजनीति का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। यह समाज विज्ञान के अन्तर्गत अध्यापन कराया 
जाने वाला विषय रहा है। सामाजिक प्रकृति के इस विषय के आरंभिक विकास में यूनानी चिंतको का विशेष योगदान रहा है। राजनीतिक 
चिंतन की दूनिया के दो भागों में से एक पश्चिमी चिंतन में अरस्तू के नेतृत्व में लगभग चौथी शताब्दी ई. पूर्व राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र 
विषय के रूप में स्थापित हुआ। इसी के उप अनुशासन के रूप में 20 वीं सदी में एक अन्य सहायक विषय का उदय हुआ हैं जिसे तुलनात्मक 
राजनीति के नाम से पहचान मिली है। हमारे लिए यहाँ पर अध्ययन की इस कडी में आगे बढने से पूर्व तुलनात्मक राजनीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के बीच के अन्तर को जान लेना बेहतर होगा। जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्यतया राष्ट्रों के बीच (8९(४८९॥ (0९ ]९३४४०॥5$ ) की 
राजनीति का अध्ययन करता हैं, वहाँ तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रों के भीतर (५५४ ॥९ ]५४४०॥$) राजनीति का अध्ययन हैं। जोसेफ ला 
पॉलेम्बरा ने इन दोनों के बीच के अन्तर को अपनी रचना 'पॉलिटिक्स विदीन नेशन्स' (70॥02८$ ए/॥४॥॥ ॥९४४०॥5,।974) के अन्तर्गत इसी 
सन्दर्भ में स्पष्ट करते हुए बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 80/५८८॥ ५४४०॥३४ के रूप में तथा तुलनात्मक राजनीति को एञांफ़ां॥ 
]९७४०॥8 के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता कि तुलनात्मक राजनीति उन घटनाओं का अध्ययन है जो कि 
मुख्य रूप से देशों के भीतर ए/७४॥ ८००॥४४८९४ होती है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उन राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन है जो मुख्य रूप 
से देशों के बीच 820४८९॥ ८००॥॥४८ होती है। अन्तराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के पिता मॉर्गेन्थाउ के द्वारा भी अपनी कृति का शीर्षक 
इसीलिए 'पोलिटिक्स अमंग नेशन्स' (7?0॥00८$ /7078 '५०४४०॥$, 952) रखा है | 

तुलनात्मक राजनीति की यह परिभाषा अन्तराष्ट्रीय राजनीति के साथ पुरक परिभाषा है। राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध भी कुछ विषयों जैसे कि 
दलीय प्रणाली, निर्वाचन, पहचान की राजनीति तथा हित समूहों के सम्बन्ध इत्यादि को शामित्र करते है। ऐसे देशों में ब्राजील, फ्रांस, चीन, 
नाईजीरिया इत्यादि प्रमुख है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक संघर्ष, विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को लेकर राष्ट्रों के 
बीच सम्बन्धों को शामिल किया जाता है। अतः यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है? 

तुलनात्मक राजनीति क्या है? (एश48 0णाएथ्यबांए2 ?0॥02८९8१) : 

तुलनात्मक राजनीति, राजनीति विज्ञान की एक शाखा या उप अनुशासन (७ छाथ7९०॥ ० $फ 7९०७) है। वस्तुतः यह राजनीति विज्ञान 
का उप क्षेत्र है जो राष्ट्रों के भीतर की राजनीति पर ध्यान केन्द्रित करता है। सामान्यतया तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को समझने से पूर्व 
हमें इसके भिन्‍नार्थक निहितार्थ को समझना होगा। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और दूसरे अर्थ में तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं 
है। तुलनात्मक राजनीति के सन्दर्भ को निम्न चार स्वरुपों के अर्थ के साथ समझा जा सकता है अर्थात्‌ :- 

तुलनात्मक शासन ((०7एथभांए2 500एशा॥॥702॥0 : 

तुलनात्मक राजनीति (0०7एभाभाांएट ०४008) : 

तुलनात्मक विश्लेषण (00॥्रएश4०्रए९ #॥4एशं5 : 

तुलनात्मक पद्धति ((८०णाएशभाए८ ९४१००) : 

सर्वप्रथम उपयुर्कत चारों सन्दर्भित शब्दों में विद्यमान या अन्तर्निहीत निहितार्थ के विभेद को स्पष्ट करना अपरिहार्य हैं जिनका प्रयोग 
अक्सर शिथिल रूप में और एक-दूसरे के स्थान पर (7 ८८0278८४७।९) किया जाता है। शैक्षणिक जगत में शायद ही या दुर्लभ स्वरूप में ही 
तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में अन्तर किया जाता है। 

. तुलनात्मक शासन (एणाफ्॒भाभांएट 50एशपााशा) : 

इसे उपयुक्त शब्दों में वयक्त किया जाए तो यह राज्यों का, उसकी संस्थाओं का और प्रकार्यों के औपचारिक अध्ययन के साथ-साथ राज्य 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


की गतिविधियों से सम्बन्धित तात्कालिक पुरक समूहों जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह एंव हित समूह का अध्ययन हैं। जी. के. 
रार्बटस ने तुलनात्मक शासन को इसी स्वरूप में अभिव्यक्त किया है। प्रो. मैकेन्जी (१४३८८८॥शं९) ने संक्षिप्त शब्दों में इसे राज्यरूपी जहाज 
($+४८८र्शा) कहकर अभिव्यक्त किया है। जीन ब्लांण्डेल के शब्दों में “यह समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन 
है।” 

2. तुलनात्मक राजनीति (0०7एथ-शाए८ ए०॥ंप८8) : 

यह शब्दार्थ तुलनात्मक शासन से अधिक एवं व्यापक अर्थ व भावार्थ को अभिव्यक्त करता है। इसमें तुलनात्मक शासन के साथ-साथ 
गैर राज्य राजनीति (]४०॥ 587४८ 7०॥४४०८$) जनजातिय समूह (प79८४) सामाजिक समुदाय ($0ल्‍०॑ंग (०0ग्रााप्रा।९5) निजी साहचर्य 
(५४55०८५४०॥$) समूह इत्यादि के अध्ययन को शामिल्र किया जाता है। जी. के. राबर्टस के अनुसार 'तुलनात्मक राजनीति वृहतर क्षेत्र का 
संकेतक है जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर सरकारी राजनीति, कबीलों, सम्प्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का अध्ययन हैं।” 
एडवर्ड ए. फ्रीमेन के शब्दों में "यह सरकारों के विविध प्रकारो व विभिन्‍न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है।” 

3. तुलनात्मक विश्लेषण (0०फ॒शबवांए2 44988) : 

किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रिया के लिए तुलनात्मक विश्लेषण एक महत्वपूर्ण भाग होता हैं और जहाँ तक राजनीति विज्ञान की बात है तो यह 
राजनीतिक स्पष्टीकरण का केन्द्रीय आधार है। यह राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित तुलनात्मक विश्लेषण है। अतः यह सुव्यक्त या अव्यक्त 
रूप से राजनीति विज्ञान में राजनीतिक स्पष्टीकरण करने में केन्द्रिभूत है। 

4. तुलनात्मक पद्धति (८ण०7फ॒शआाए८ (९(॥००) : 

सामान्य अध्ययन की प्रक्रिया में तुलनात्मक पद्धति को तुलनात्मक विश्लेषण के समानार्थी के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है तथापि यह 
विषय वस्तु अध्ययन (८३४९ ५४०४ (९४४००) के विपरीत है। यह तुलनात्मक अध्ययन करने की एक तकनीक या विधि या पद्धति हैं जो 
तुलनात्मक विश्ल्षेषण के निष्कर्ष में सहायता करती है। वस्तुतः पद्धति तथ्यों को प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका है। इस पद्धति का 
सर्वप्रथम उपयोग राजनीति विज्ञान के पिता यूनानी चिंतक अरस्तू के द्वारा चौथी शताब्दी ई. पूर्व में 58 राज्यों की व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक 
वर्गीकरण करने के लिए किया गया। राज्यों के वर्गीकरण का यह प्रथम व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रयास था। अतः अरस्तू को तुलनात्मक 
पद्धति का जनक माना जाता है। इस समय नगर-राज्य या पोलिस या राजनीतिक समुदाय हुआ करते थे जो कि अब राष्ट्र राज्यों के नाम से 
जाने जाते है। 

तुलनात्मक राजनीति के शाब्दिक अर्थ के विविध एवं परस्पर समानता रखने वाले शब्दों के स्वरूप को समझने के बाद एक नया सवाल फिर 
से जहन में उद्वेल्षित होता है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है ? अथवा इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान 
में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है या किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है? 

तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों आवश्यक है?(ए/॥४ (०एथ्चनए८ एणांप८$) : 

तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अरस्तू युगीन नगर राज्यों से लेकर वर्तमान राष्ट्र राज्यों तक अपनी प्रासंगिकता रखता है। इसका 
अध्ययन आज भी विशेष महत्व रखता है जिनमें से तीन सबसे प्रमुख है : 

. अपने देश को समझने के लिए (एाठशाइज्यातााएु ०प्ा' ०0 0०प्राए9) : 

हमें अपने बारे में जानने के लिए दूसरों को समझना होता है। हम अन्य राष्ट्रों के बारे में ज्ञान अर्जित किए बिना अपने देश को समझ नहीं 
सकते है। हम अक्सर यह मान लेते है कि राजनीतिक संस्थाएं, प्रक्रियाएं, अभ्यास, रीति-रिवाज इत्यादि अपने देश के लिए अपरिहार्य और 
प्राकृतिक है। जब हम अन्य देशों के बारे में जानते है तो हमें मालूम होता है कि कई बार ऐसी धारणाएं अद्वितीय अथवा विषम होती है। 
तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अभाव में हमें अपने ही देश के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है। रूडयार्ड किपलिंग के शब्दों में ” वह इग्लैण्ड 
के बारे में क्या जानता है, जो केवल इंग्लैण्ड के बारे में जानता है।” तुलनात्मक राजनीति के ज्ञान के अभाव की स्थिति को व्यक्त करते हुआ 
बताया गया है कि यह मछली के समान दशा है जिसे पानी के अलावा न तो कोई ज्ञान, न कोई अनुभव और न ही कोई कल्पना होती है। 

2. अन्य देशों को समझने के लिए (एाठशाइंग्राताएु णालः 0०प्राए८९३) : 

अन्य देशों की राजनीति को समझने के लिए हमें उनके इतिहास, संस्कृति और संस्थाओं के बारे में जानना होता है। अन्य देश हमें प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है अर्थात्‌ आयात शुल्क, व्यापार समझौता, राजनीतिक स्थिरता, विकास, शान्ति इत्यादि के लिए कोई 
राष्ट्र किस तरह से कार्य करता है। उनका इतिहास, संस्कृति व संस्थाओं का ज्ञान, उनकी कार्यप्रणाली को समझने व स्पष्ट करने में सहायता 
करता है और शायद इसकी सहायता से सामान्य दशाओं को ओर बेहतर या श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। अज्ञानता, जटिलता और असफलता 
का प्रतीक है जबकि तुलनात्मक राजनीति का ज्ञान हमें इनसे दूर ले जाता है। 

3. वैध सामान्यीकरण के लिए ((णानआरापटगंए शांत ठ5शाशश्ां5थ्वा०) : 

विज्ञान का मूल ध्येय मानवीय सभ्यता के बारे में वैध सामान्यीकरण तक पहुँचना होता है। तुलनात्मक राजनीति भी ऐसे मानकों, 
अभिवृतियों, तथ्यों, मुल्यों इत्यादि को सर्वसम्मति से तैयार करता है जिन पर आगे चलकर मानवीय परोपकार या श्रेष्ठ परिद्ृश्यों का निर्माण 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


किया जा सकता है। राजनीतिक विचारक तुलना के माध्यम से शासन व राजनीति की दूनिया के बारे में वैधानिक सामान्यीकरण तक पहुँचने 
का प्रयास कर रहे है परन्तु दुर्भाग्यवश शायद उनके लिए ये प्रयोग संभव कम ही होते है। यद्यपि यह प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक संभव होता 
है। तुलनात्मक राजनीति की प्रयोगशाला भी विद्यमान समाज ही होता हैं। जिसके सन्दर्भ का तुलनात्मक अध्ययन परिवर्तनशीलता बहुत 
ज्यादा रखता है। जैसे कि यदि मतदान व्यवहार और दलीय पद्धति के बीच सम्बन्धों के अध्ययन का प्रयोग करना असंभव हो जाता है। इसके 
अलावा यदि हम सामान्य रुप से भी देशों के बीच तुलना करे देखतें है कि विज्ञान के पैमाने पर चलना मुश्किल होता है तथापि सामान्यीकरण 
किया जाता है। जैसे कि यदि हम तीन देशों अमेरिका, इजरायल व स्विटजरलैण्ड में बन्दूक व अपराध के सम्बन्ध (5प7 0४77८ 8५८) में 
तुलनात्मक अध्ययन करे तो मालूम होता है कि तीनों में भिन्‍नता व्यापक स्वरूप में दिखायी देती है। सामान्य धारणा होती है कि हथियारों की 
उपलब्धता अपराध बढ़ाती है। यह अमेरिका पर तो लागू होती है परन्तु इजरायल एवं स्विटजरलैण्ड के सम्बन्ध में सही नहीं है। अतः इसका 
मतलब है इसका केवल एक ही कारण नहीं होता है अपितु इसके पीछे की पृष्ठभूमि यह निर्धारित करती है। इसी तरह से राजनीतिक प्रकार्य 
के समान या भिन्न प्रकार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना और उन कार्यों को गतिशीलता देने वाले कारकों का अध्ययन करके राजनीतिक 
व्यवहार को समझने हेतु वैध सामान्यीकरण करने का प्रयत्न ही तुलनात्मक राजनीति है। वस्तुतः सामान्यीकरण या सामान्यीकरणों का 
समुच्चय ही सिद्धान्त कहलाता है। 

4. अन्य कारकों को समझने के लिए (एाठश-इक्राधाए जाल एन्वट05) : 

यद्यपि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की परंपरा का आरम्भ अरस्तू से ही माना जाता है। यह अरस्तू से लेकर अब तक अपनी 
प्रासंगिकता रखता है। वास्तविक रूप में तुलनात्मक राजनीति किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए राज्य या राज्यों 
के भीतर व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन का अध्ययनद्ध, राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए;तुलनात्मक पद्धति से व्यवहारवाद 
की स्थापना, वैश्विक राजनीतिक व्यवहार को समझने हेतु मान्य सिद्धान्तों का निर्माण करने; मानकात्मक व आनुभाविक अध्ययन के 
माध्यम से, प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तों की प्रामाणिकता की खोज ; लोकतंत्र व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु, इत्यादि के 
लिए उपयोगी या उपादेय है। 

तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के महत्व या उपयोगिता के उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह सबसे बडा प्रश्न सामने आता है कि क्या व कैसे 
तुलना करे? तुलनात्मक राजनीति के सामयिक शोधाथियों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उदित होते है। कौनसा अध्ययन तुलनात्मक है और 
कौनसा नहीं है। ये प्रश्न सामान्यतया विश्लेषणात्मक (१४९८।४००१०।०१४८४)) और अवधारणात्मक (7एांह९॥००ट्टा८४)) होते है। तुलनात्मक 
राजनीति में भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह तुलनात्मक पद्धति व तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है तथापि वास्तव में 
प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली अद्वितीय होती है जिसकी तुत्रना प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही विशिष्ट शर्तों के साथ की जा सकती है। यह पूर्ण 
रूप से सही नहीं है क्योंकि यह विशिष्टता भी निश्चित क्षेत्र सीमित समयावधि, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक संरचनाओं के एकसमान 
प्रकारों इत्यादि में ही लागू होती है। इस तरह से प्राक्कल्पना (8७४79८४०), अद्वितीय (एरांपुणथ॥८४५5), समानता (आंग्रांध्ा9) की 
अवधारणा से हमारा क्या मतलब होता है? अतः केवल प्रश्न ही मुखय आधार नहीं है अपितु तुलनात्मक विश्लेषण के लिए यथोचित उपकरणों 
का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण होता है जैसे कि आदर्श और यर्थाथ के प्रकार, सेम्पलिंग पद्धति व स्केलिंग तकनीक इत्यादि। इस सम्बन्ध 
में निम्न दो प्रश्नों के सन्दर्भ पर विचार किया जा सकता है अर्थात्‌ राजनीतिक प्रणाल्रियों के वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रश्न और ऐसी प्रणाली 
के घटकों से सम्बन्धित प्रश्न का जवाब खोजना। राजनीतिक प्रणात्रियों के वर्गीकरण का आरम्भ सर्वप्रथम यूनानी चिंतक औरा राजनीति 
विज्ञान व तुलनात्मक राजनीति के पितामह अरस्तू के दुवारा शासन की निर्णयन प्रणाली में भाग लेने वालों की संख्या के आधार पर राजतंत्र, 
कुलीनतंत्र व बहुल्तंत्र में विभाजित किया है। मैक्सवेबर ने इसे अधिसता को प्राप्त होने वाली वैधतापूर्ण सहमति के आधार पर परम्परागत, 
कानूनी-तर्कसंगत या बौद्धिक (९90079-,८९४०)) व करिश्माई या करिश्मात्मक सता तीन भागों में भी विभाजित किया है। कालमार्क्स ने 
आर्थिक वर्ग के प्रभूता के आधार पर इसके तीन प्रकार सांमतवादी प्रणाली, पूंजीवादी प्रणाली व सर्वहारा प्रणाली के रूप में विभाजित किया हैं। 
आमण्ड ने इसे किस्म (५५7०५) के आधार पर चार भागों में विभाजित किया है अर्थात्‌ आंग्ल-अमेरिक (७॥80-477270८०॥9), महादिविपीय 
यूरोपियन ((णापगगशा थे एपा००७८००),सर्वाधिकारवादी (ए०४४०५7०५)9) और पूर्वऔद्यागिक (?शं॥075४779]) इस तरह से तुलनात्मक 
राजनीति बहुत अधिक जटिल हो जाती है। प्रणाली के तत्वों से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से जटिलता को अभिव्यक्त करता है। 
जैसे कि पूर्व आधुनिक काल तक शासन प्रणाली के प्रमुख भाग या अंग के रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को माना 
जाता था लेकिन डेविड ईस्टन ने रालनीतिक प्रणाली के तत्वों के दो प्रकार आगत व निर्गत बताए है। आमण्ड ने आगत-निर्गत के रूप में इन 
प्रकार्यों को सात घटकों के रूप में विभाजित किया है अर्थात्‌ चार आगत व तीन निर्गत। इस तरह से तुलनात्मक राजनीति भी सामाजिक 
प्रकृति का विषय है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब हम एक देश से दूसरे देश में इसका 
अध्ययन करते है तो व्यक्ति के इस राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। हम दो या अधिक देशों की शासन व्यवस्थाओं की अथवा 
विद्यमान संस्थाओं की अथवा उनके पीछे के उतरदायी कारकों की तुलना करे या नहीं। इनकी तुलना के बिना भी कुछ राजनीतिक प्रत्यय 
वैध सामान्‍्यीकरण को प्राप्त करते है जैसे कि लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली है जो कि भारत या अन्य अधिकांश देशों में विद्यमान है। 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ने लोक कल्याणकारी राज्य को आगे बढाया है। फिर जब हम अन्य देशों के साथ किन्हीं मानकों पर तुलना करते 
है तो प्रत्येक इकाई ओर अधिक जटिल क्‍यों हो जाती है? और तुलना से हम क्या प्राप्त कर सकते है या तुलना से हम कया सीखते है? दोनों 
ही तुलनात्मक राजनीति के सामने समस्या उत्पन्न करते है। यह राजनीतिक विश्व के बारे में हमारी समझ की व्यापकता एवं गहनता पर 
निर्भर करता है। जैसे कि भारत बनाम कनाड़ा की तुलना करना अर्थात्‌ दोनों ही देश लोकतांत्रिक, संघात्मक व्यवस्था, प्रजातीय एवं भाषायी 
जनसमुदाय वाले देश है और दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हुए है। इसी तरह से घाना, नाईजीरिया व पाकिस्तान भी उपनिवेशवाद के 
शिकार रहे हुए है तथापि लोकतांत्रिक विकास के लिए केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन रहना पर्याप्त शर्त नहीं है। इसी तरह से जापान व 
डेनमार्क दोनों एकात्मक व्यवस्था वाले देश है तथापि संघवाद और लोकतंत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। चीन व रूस दोनों ही बडे जनसमुदाय व 
मिश्रित स्वरूप वाले देश है तथापि विजातीय समुदाय और लोकतंत्र के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। 
प्रो. एस. ई. फाईनर ने तुलना के चार आधार बताएं जिन्हें चौमुखी आधार कहा जाता है :- 
सहभागिता अपवर्जन या विल्रगन आयाम (एग्ाांटंएशांणा- लप्रशंणा जंगशाआंणा), अवपीडन अनूनयन आयाम (60०शलं0णा- 
एश-४४98707 )7727907 ), व्यस्थात्मक प्रतिनिधात्मकम आयाम (979श- ए९एा९३$शा9ांएश९55 ॥)ं7श॥5४ं07), वर्तमान भावी लक्ष्य 
सम्बन्धी आयाम (7८5९४ 5045 - प्रांपा2 509]$ [)727807) 

तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं (एफ८ एकाशा ० (0णाएफ॒शथाए९ ए०02८8) : 
राजनीति विज्ञान के उपक्षेत्र में जब हम एक देश के भीतर राजनीतिक व्यवहार अथवा सरकार का अध्ययन करते है तो उसमें व्यापक 
भिन्‍नता दिखायी देती है तो फिर अन्य देशों के सन्दर्भ में तो यह जटिलता ओर अधिक बढ जाती है। सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात 
यह है कि इसकी प्रकृति सामाजिक विज्ञान की तरह है जिसमें भिन्‍नता, विविधता एवं परिवर्तनशीलता सामान्य अपरिहार्यता के रूप में 
दिखायी देती है। अतः तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप देना, मूल्य निरपेक्षता की स्थापना, सर्वमान्य सिद्धान्तों का 
निर्माण, तथ्यात्मक, आनुभाविक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन, संरचनाओं का अध्ययन तथा अन्तः अनुशासनात्मक अध्ययन के कारण 
अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। यही कारण है कि वार्ड एवं मैक्रिडिस जैसे विचारकों की मान्यता है कि ” व्यापक राजनीतिक व्यवस्थाओं 
का परिशुद्ध व समान विषय परिधि में तुलना करना, वास्तव में तुलना में शामित्र प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की विचित्रता को अनदेखा 
करना है। राजनीतिक क्रिया में अनिश्चितता के कारण सामान्यीकरण संभव नहीं होता है।” अतः तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख समस्याएं 
निम्नलिखित है- 
. विश्लेषणात्मक और अनुभवात्मक अनुसंधान की समस्या : 
तुलनात्मक राजनीति की सबसे पहली समस्या है कि प्राक्कल्पना ;पूर्व मानित कथन या धारणा अथवा कथनों या घटनाओं के बारे में पूर्व 
धारणादूध तथ्य ;सूचना के अलग-अलग अंश, उनका संकलन, पद्धति ; तथ्यों को प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका, सिद्धान्त निर्माण ; 
सामान्यीकरण का समुच्चय, मानक स्वरूप में कैसे किया जाए जिससे कि अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप देना संभव हो, यह अपने आप में 
एक बडी चूनौती है। राजनीतिक व्यवहार सम्बन्धी तथ्यों तक पहुँचना, उनका मापन करना और घटनाओं की व्यापकता एवं विविधता इसे 
बहुत जटिल बना देती है। अतः तथ्य व उनका संकलन कठिन है जिनके अभाव में तुलनात्मक तुलनात्मक राजनीति, विज्ञान से दूर रहता हैं। 
इस प्रकार से मूल्य मुक्त सिद्धान्तों का निर्माण करना सबसे बडी समस्या है। 
2. संरचना के अध्ययन की समस्या : 
व्यक्ति अथवा शासन प्रणाली का व्यवहार अनेक चरों या परिवर्त्यों या कारकों से प्रभावित होता है। अतः राजनीतिक प्रणाली की संरचना 
का अध्ययन करना बहुत कठिन है। संरचना व उसको प्रभावित करने वाले चरों में परिवर्तनशीलता व गतिशीलता बहुत अधिक पायी जाती 
है। इन तत्वों की असीमित संख्या, उनकी पारस्परिक सम्बन्धता या जटिलता, उनकी पहचान व मापन की कठिनाई अध्ययन प्रणाली को 
कमजोर या कम वैज्ञानिक बना देती है जैसे कि किसी सांस्कृतिक विविधता वाले देश में मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना 
बहुत दुर्लभ हो जाता है। मतदाता पर प्रभाव डालने वाले कारक धर्म, जाति, समाज, उम्र, वर्ग, लिंग या अन्य कोई परिलाभ हो सकता हैं। 
इन घटकों की पारस्परिक सम्बन्धता का मापन करना व परिवर्तनशीलता का पता लगाना निः सन्देह दुर्गम है। प्रत्येक देश की राजनीतिक 
व्यवस्था भिन्‍न स्वरूप लिए होती है। जी. सारटोरी (60एथ॥7 $4707) ने टोरिनो राउण्ड (८०. 969) के पश्चात्‌ प्रकाशित 'दि अमेरिकन 
पॉलिटिकल सांइस रिव्यू ' में प्रकाशित अपने आलेख 'कॉन्सेप्ट मिसफोरमेशन इन कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स'(0०८०का शंड0णिभांणा व] 
(०एरएशभाए९ ?0॥0०८5, 0९९. 970) के अन्तर्गत इसकी तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं का उल्लेख किया है। 
3. अन्तः सम्बन्ध उपागम की समस्या : 
तुलनात्मक राजनीति के अन्तगर्त अध्ययन की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारकों की 
पारस्परिक सम्बन्धता का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। इस दिशा में प्रणाली के राजनीतिक मानकों, संस्थाओं, और राजनीतिक 
व्यवहार में आपस में क्या सम्बन्ध है? इसी के साथ तुलनात्मक राजनीति मे अन्य विषयों से अध्ययन सामग्री को ग्रहण करना भी एक बडी 
समस्या है क्योंकि विषय की प्रकृति इसे व्यापक रूप से प्रभावित करती है। अतः अन्तः अनुशासनात्मक उपागम के माध्यम से तुलनात्मक 
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राजनीति का अध्ययन भी एक समस्या उत्पन्न करता है। 
4. विकासशील देशो के अध्ययन की समस्या : 
इन देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ इतनी अधिक विविधता, व्यापकता, जटिलता और परिवर्तनशीलता रखती है कि इनके बारे में शोध प्रणाली 
या तुलनात्मक पद्धति का निष्कर्ष आने से पूर्व ही बदलाव आ जाता है। पिछडे देशों की राजनीतिक प्रणाल्रियों का अध्ययन करना और 
उसे समझना बहुत कठिन है। इन देशों में सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के विकास का स्तर बहुत ही निम्न है जो कि लोकतंत्र के लिए 
हमेशा खतरा बना रहता है। व्यवस्था में कभी भी बदलाव हो सकता है। इन देशों में राजनीतिक उदासीनता, विकेन्द्रीकरण की कमी, चेतना का 
कमजोर स्तर, जनसहभागिता, सामाजिक-धार्मिक समूह की निर्णायक भूमिका इत्यादि राजनीति विज्ञान के इस उपफक्षेत्र में प्रकट होती है। 
5. पार-राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की समस्या : 
किसी एक देश के भीतर के विभिन्‍न विषयों के बारे में तुलना करना तुलनात्मक पद्धति का आधार हो सकता है परन्तु जब पार राष्ट्रीय तुलना 
का जिक्र किया जाता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि तुलनात्मक राजनीति शब्द दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच अनुसंधान के सन्दर्भ में 
राजनीति विज्ञान में विकसित होने वाला उप अनुशासन है। अतः जब राजनीतिक विचारक तुलनात्मक राजनीति शब्द का प्रयोग करते है तो 
अधिकांशतया इसका सन्दर्भ विभिन्‍न देशों में राजनीतिक प्रारूप की तुलना से होता है जैसे कि विभिन्‍न देशों में दलीय प्रणाली एवं निर्वाचन 
व्यवस्था का अध्ययन करना। पार राष्ट्रीय तुलनात्मक राजनीति मूल्यों का उत्तर नहीं खोज सकती है, यहाँ पर भी तथ्यों की कमी रहती है 
और संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है परन्तु निश्चित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करना दुर्लभ होता है। प्रत्येक देश अपनी एक 
अद्वितीय पहचान रखता है जैसे के भारत में भाषा, धर्म, जाति व क्षेत्र राष्ट्रीय एकता के समक्ष कठिन चूनौती उत्पन्न करते है। इराक, सूडान 
एवं पूर्व युगोस्लोवाकिया में समुदाय या राष्ट्रीय निर्माण एक बडी समस्या है। नाईजीरिया में यह विविधता बहुत अधिक है जहाँ 250 भाषाएं, 
ईसाई व मुस्लिम धार्मिक पहचान के आधार पर शासन सता का विभाजन इसे स्पष्ट दर्शाता है। इन सबसे अत्रग जापान में सामुदायिक या 
राष्ट्र निर्माण बेहतर स्थिति में है और भाषा व धर्म की विभिन्‍नता भी विद्यमान है तथा होमाजीनियस जनसमुदाय होते हुए भी जापान एक 
अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा यदि हम इन दो प्रश्नों का अनुसंधान करे तो पता चलेगा कि तुलनात्मक राजनीति की समस्या कैसा स्वरूप 
रखती है? कया लोकतंत्र शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है? क्या हमें समानता की तुलना में स्वतंत्रता के मूल्य पर बल देना चाहिए? 
जी. के. राबर्टस ने तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं के चार प्रकार बताए हैः 
[तुलना व मापन की भाषा सम्बन्धी समस्या। 
[। अध्ययन की रणनीतियों सम्बन्धी समस्या। 
पा सर्वमान्य सिद्धान्त निर्माण की समस्या। 
[५ विधियों के प्रयोग सम्बन्धी समस्या। 

तुलनात्मक राजनीति के उधैश्य : 
तुत्ननात्मक राजनीति के प्रमुख ध्येय निम्न हैः- 
. दार्शनिक लक्ष्य : 
पीटर एच मर्केल के अनुसार ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करना जिससे कि व्यक्तिगत प्रबुद्धता ;च्मतेवदंस वतवूजीदूध एवं परिपक्वता में 
अभिवृद्धि होती है। राजनीतिक समझ व सहभागिता व्यक्ति को प्राचीनकाल से ही संतुष्टी प्रदान करती रही हैं। राजनीति विज्ञान का 
आरंभिक स्वरूप राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक सिद्धान्त पर केन्द्रित रहा हैं अर्थात्‌ सुकरात, प्लेटों व अरस्तू जैसे राजनीतिक दार्शनिकों 
ने व्यक्ति को आदर्श जीवन उपलब्ध कराने हेतु ही राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मानव कप्राचीन ध्येय 
रहा है। प्लेटों से जॉन रॉल्स तक न्याय की धारणा विशेष अर्थ रखती है। राजनीतिक दर्शन इसका केन्द्र बिन्दु है। 
2. वैज्ञानिक लक्ष्य : 
तुलनात्मक राजनीति का प्रमुख लक्ष्य राजनीतिक विश्व के बारे में प्राप्त ज्ञान को आनुभाविक एवं सर्वमान्य सिद्धान्तों का स्वरूप देना, 
सैद्धान्तिक ज्ञान को एकत्रित करना है जिससे कि दर्शन को विज्ञान के रूप में बदला जा सके। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू का ध्येय भी 
तुलनात्मक अध्ययन व दार्शनिक चिंतन के पीछे यही ध्येय रहा है। अरस्तू द्वारा किया गया राज्यों का वर्गीकरण व क्रान्ति का दर्शन 2500 
वर्षों के बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है। 
3. अनुप्रयोग का लक्ष्य : 
ज्ञान की व्यावाहारिक उपयोगिता होना अपरिहार्य है। सिद्धान्त एवं अनुसंधान में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने पर ही तुलनात्मक राजनीति के 
लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो सकता है। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों के दुवारा खोजी गई अनुसंधान सामग्री मानवीय जीवन के लिए 
उपयोगी बनायी गई है। राजनीतिक विश्व के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करना और उसे वैश्विक मानव समुदाय के लिए उपयोगी बनाना। 
लोकतंत्र अधिकांश दूनिया में तुलनात्मक राजनीति का अनुप्रयोग है। औम्ब्ड्समैन जिसे की सर्वप्रथम 809 ई. में पहली बार स्विटजरलैण्ड 
में अपनाया गया। इसे आज अनेक राष्ट्रों के दुवारा अपनाया गया है। इसी तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की धारणा, राजनीतिक विकास 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


की धारणा, लोक निर्णयन में चयन के सिद्धान्त इत्यादि को स्वीकार किया गया है। 
4. लोकनीति में अनुप्रयोग : 
राज्य की निर्णयन प्रक्रिया में तुलनात्मक राजनीति के ज्ञान का अनुप्रयोग करना इसका ध्येय है। शासन प्रणाली अथवा राज्यों की राजनीतिक 
संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलनात्मक राजनीति का केन्द्र बिन्दु है। राज्य का उदय ही लोगों के सदजीवन (60०० [#6) 
लिए हुआ है तो पूरी दूनिया में मानव समुदाय के लिए जीवन सरल, आसान व सुलभ होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के विषयों का प्रमुख 
लक्ष्य ही श्रेष्ठतर मानव अथवा नागरिक का सर्जन करना रहा हैं। मानव के राजनीतिक व्यवहार या सार्वजनिक व्यवहार को मानवीयता का 
स्वरूप प्रदान करना तुलनात्मक राजनीति का मूल आधार होता है। लोकतंत्र, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सिवित्र सोसायटी 
ये सब श्रेष्ठ मानव व लोक नीति के प्रमुख प्रतीक हैं। 
5. विश्व राज्य की संकल्पना को साकार करना : 
विज्ञान, सूचना एवं तकनीक के विकास के परिणामस्वरूप राष्ट्रों के बीच की भौगोंलिक दूरियां उतना महत्व नहीं रखती है जितना कि अरस्तू 
के जमाने में रखती थी। इस समय ग्लोबल विलेज की अवधारणा प्रचलित हो रही है जिसका आगामी स्वरूप वैश्विक नागरिकता और विश्व 
राज्य तक बढ़ेगा। वेस्टफेलिया सन्धि 648, लीग ऑफ नेशन 920, संयुक्त राष्ट्र संघ 945 और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं इसी दिशा में 
किए गए प्रयास है। 

तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा : 
राजनीति विज्ञान का उपक्षेत्र हैं। तुलनात्मक राजनीति दो शब्दों का समूह है अर्थात्‌ तुलनात्मक और राजनीति। हम पहले तुलनात्मक व 
उसके बाद राजनीति शब्द को परिभाषित करेगें। 'तुलनात्मक' तुलना के माध्यम से प्रारूप या संरचनाओं, समानताओं और असमानताओं का 
पर्यवेक्षण किया जाता है। तुलना व्यवस्थ्त स्वरूप में विविध तथ्यों के द्वारा सामान्यीकरण का व्यवस्थित आनुभविक परीक्षण है। 
'राजनीति' (?०४४८४) शब्द की कहानी राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू के युग से शुरू होती हैं। इस समय पॉलिश (70॥$) शब्द का प्रयोग 
किया गया जिसका शाब्दिक अर्थ था, प्राचीन यूनान के नगर-राज्य समुदाय” (टाप-94९ ८णाग्राप्रांए 0 भाठंथा 57९९८९) इस समय 
तीन शब्द (7085, ९०४४ ०११ 7०४४9) सर्वाधिक प्रचलित थे। प्लेटों, अरस्तू व उसके समकालीन विचारकों ने 'राजनीति' को 'यूनानी 
नगर-राज्यों के मामलों से सम्बन्धित ” (8६ »थथिं/$ ० ॥॥९ 7?०॥४$)के रूप में अभिव्यक्त किया। राजनीति व्यक्ति की अनेक सामाजिक 
गतिविधियों में से एक है। राजनीति शक्ति और कानून या अधिसता से सम्बन्धित है। 
तुलनात्मक राजनीति जिसे विस्तृत स्वरूप में 'तुलनात्मक राजनीति एवं शासन' शीर्षक से जाना जाता है। यद्यपि शाब्दिक संरचना में 
तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक विश्लेषण और तुलनात्मक पद्धति चारों ही भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ रखते है। आधुनिक 
राजनीतिक विचारकों विशेषतः व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात्‌ के चिंतकों ने राजनीति विज्ञान को नवीन शब्दावली एवं विश्लेषण के नवीन 
आयाम प्रदान किए है। अब पूर्व के केवल औपचारिकता के दृष्टिकोण के स्थान अनौपचारिक इष्टिकोण, शक्ति के स्थान पर प्रकार्य, राज्य 
के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था या प्रणाली को, संस्थाओं के स्थान पर संरचनाओं को, नागरिक प्रशिक्षण के स्थान पर राजनीतिक 
समाजीकरण को तथा लोकमत के स्थान पर राजनीतिक विकास को अध्ययन का आधार स्वीकार किया गया है। 
तुलनात्मक राजनीति में सामान्यौकरण के लिए राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक 
समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृतिकरण, सम्प्रेषण सिद्धान्त, राजनीतिक संरचना व प्रकार्य इत्यादि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया 
है। इन सभी नवीनतम अवधारणाओं के केन्द्र बिन्दु के रूप में 'राजनीतिक प्रणाली” को स्वीकार किया गया क्योंकि अन्य सभी धारणाए 
अन्ततः इसी से सम्बन्धित होती है। इसका आभास हमें गॉर्नर के शब्दों से भी होता है कि, ”राजनीति विज्ञान राज्य के साथ शुरू और समाप्त 
होता है।” ठीक इसी स्वरूप में हम यह कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुलनात्मक राजनीति भी इसी 'राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था' से 
सम्बन्धित है अर्थात्‌ राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित राजनीतिक प्रक्रिया, व्यवहार, सिद्धान्त इत्यादि का तुलनात्मक अध्ययन करना 
और सिद्धान्त निर्माण करना ही तुलनात्मक राजनीति है। अतः तुलनात्मक राजनीति विभिन्‍न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं 
एवं राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति, राजनीति विज्ञान की तरह सिद्धान्त व पद्धति 
दोनों से सम्बन्धित होता है। 
जी. के. राबर्टस के अनुसार, ”यह तुलनात्मक सरकारों एवं गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, सम्प्रदायों और गैर राजकीय संगठनों की 
राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन है।” 
आर. सी. मैक्रिडीस और वार्ड के अनुसार, ” तुलनात्मक राजनीति दलों, हितों एवं नेतृत्व संरचना का अध्ययन है।” 
माईकल कर्टिस के अनुसार, ”तुलनात्मक राजनीति का सम्बन्ध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि एवं राजनीतिक व्यवहार की 
निरन्तरताओं, समानताओं और असमानताओं से है।” 
एडवर्ड ए. फ्रीमैन के अनुसार, ”यह सरकारों के विविध प्रकारों एवं विभिन्‍न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है।” 
सीमोर मार्टिन लिपसेट के अनुसार, ”जो एक देश के बारे में जानता है, वह किसी भी देश में बारे में नहीं जानता है। राजनीतिक व्यवस्था और 
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उसके शासन की तुत्नना करना ही तुलनात्मक राजनीति है।” 
इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति यह अभिव्यक्त करती है कि हमारे चारो तरफ कैसे लोग 
रहते है? उनका व्यवहार कैसा है? और वे क्या कार्य करते है? यह नियमितताओं या निरन्तरताओं और प्रारूप या संरचनाओं की खोज है जो 
समानताएं व विभिन्‍नताएं एक से अधिक राज्यों में पायी जाती है। यह व्यवहार, संस्थाओं, प्रक्रियाओं, विचारों एवं मूल्यों से जुडा हुआ विषय है 
जो कि एक से अधिक राष्ट्रों में पाये जाते है। अन्ततः यह एक स्वतंत्र अनुशासन है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समकालीन राजनीति 
विज्ञान का हृदय है। फ्रांसीसी विचारक ए. डी. टॉकविले ने अमेरिका का भ्रमण 830-35 ई. में किया, अपनी पुस्तक 'डेमोक्रेसी इन अमेरिका' 
(0९०॥०८४८ए ॥0 #ए८॥7ं८३, 835) के अन्तर्गत लिखा है कि अपने देश को पूर्णतः समझने का एकमात्र तरीका है, अन्य देश से तुलना 
करना। सभी प्रकार के मानवीय चिंतन के लिए तुलना एक आधार है। 

तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं : 
तुलनात्मक राजनीति की उल्लिखित परिभाषाओं, आवश्यकताओं व समस्याओं के विवेचन के पश्चात्‌ इसकी विशेषताओं के सन्दर्भ में 
अध्ययन करना आवश्यक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है : 
. संरचना का अध्ययन करना : 
तुलनात्मक राजनीति सरकार के औपचारिक स्वरूप या प्रारूप का ही अध्ययन नहीं करती है जैसा कि परम्परागत राजनीति विज्ञानियों ने 
बताया है अपितु अब इसमें 'सरकार' शब्दावली के स्थान पर राजनीतिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि स्वाभाविक रूप से 
सम्पूर्ण शासन सामाजिक व्यवस्था और निर्णय प्रकिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय तत्वों तथा आगत-निर्गत 
प्रक्रिया के प्रभावकारी तत्वों को भी शामिल्र करता है अर्थात्‌ संरचना राज्य या सरकार से विस्तृत शब्दावली को अभिव्यक्त करने वाला शब्द 
है। 
2. आनुभाविक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान करना : 
तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु एवं प्रयोगशाला मानव समाज है। जिसके बारे में प्राकृतिक विज्ञान की तरह या समकक्ष इष्टिकोण 
अपनाना आसान नहीं है परन्तु फिर भी कुछ आधार ऐसे खोजने का प्रयास किया गया है कि जो इस विषय को ओर अधिक व्याहारिक 
एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने में सहायक हो सके। व्यवस्था या प्रणाली सिद्धान्त, संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक सिद्धान्त, सम्प्रेषण सिद्धान्त, 
लोकनिर्णयन, मतदान व्यवहार, दलीय प्रणाली इत्यादि सिद्धान्त इसी प्रक्रिया के भाग हैं। 
3. विकासशील समाजों का अध्ययन करना : 
तुलनात्मक राजनीति का सबसे बडा योगदान ही यही है कि इसने तीसरी दूनिया को पहली बार अपने अध्ययन का आधार बनाया है। अब यह 
विषय केवल अमेरिकी शासन प्रणाली अथवा केवल यूरोपियन देशों तक ही सीमित नहीं रहा है अपितु इसने विकासशील समाजों के क्षेत्रों के 
विश्लेषण को भी अपनी तुलनात्मक राजनीति में शामिल्र किया है। एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी देशों को भी राजनीतिक विकास की 
राह पर आगे बढने के लिए प्रोत्सहान प्रदान करने की शुरूआत की गई। 
4. अन्तः अनुशासनात्मक अध्ययन करना : 
तुलनात्मक राजनीति का विशय क्षेत्र बहुत ही अधिक जटिल है जिसमें अन्तः अनुशासनात्मक इष्टिकोण को स्वीकार करना अपरिहार्य हो 
जाता है। यही कारण है कि तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशात्त्र, मानवशास्त्र, जीवविज्ञान जैसे विषयों 
से उपकरणीय सहायता ली जाने लगी। तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत नई अवधारणाओं को अपनाया गया जैसे कि राजनीतिक विकास, 
समाजीकरण, आधुनिकीकरण, राजनीतिक परिवर्तन इत्यादि राजनीतिक संरचना के अध्ययन हेतु सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
को अपरिहार्य बना देते है। 
5. मूल्यनिरपेक्ष राजनीतिक सिद्धान्तों का अध्ययन करना : 
यद्यपि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत मूल्यों से पूर्णतः दूरी बनाना संभव नहीं हैं तथापि प्रामाणिक एवं 
वैज्ञानिक मूल्यों का सहारा लेकर तुलनात्मक राजनीति को अधिक वैज्ञानिक प्रकृति का विषय बनाया जा सकता है। 
6. लम्बात्मक एवं क्षैतिजीय (५८-एंटब] 970 पछ॒०णं20०79]) तुलना करना : 
तुलनात्मक राजनीति के लक्षणों में से सबसे प्रमुख गुण है तुलना करना। यह तुल्नना सामान्यतया दो प्रकार से की जाती हैं। एक लम्बात्मक 
तुलना जिसके अन्तर्गत किसी एक ही देश में विद्यमान भिन्न स्तर <राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर की सरकारों व संरचनाओं की समानताओं 
और असमानताओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। दूसरी क्षैतीजीय तुलना है जिसके अन्तर्गत एक देश के भीतर या एक से 
अधिक देशों में संरचनाओं की रेखात्मक तुलना की जाती है। 

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति (षश्चापार ० 0णाफएथ-आाए९ 7०॥02८8) : 
किसी भी विषय की प्रकृति से हमारा आशय उस विषय के स्वभाव से होता है और उस विषय या अनुशासन के स्वभाव का निर्धारण उसके 
अन्तर्गत अध्ययन की जाने वाली विषय सामग्री के स्वरूप पर निर्भर करता है। निः सन्देह राजनीति विज्ञान के इस उप-अनुशासन की 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


प्रकृति भी सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के समकक्ष ही है। कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान सामान्यतया- पद्धति, सिद्धान्त, प्राक्कल्पना, चर, 
निर्भर चर, स्वतंत्र चर इत्यादि पर निर्भर करता है। तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत इन सबकों प्रयुक्त करना इतना आसान नहीं है क्योंकि 
राजनीतिक विश्व सामान्यतया निश्चित नहीं होता है। हम सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत कम नियंत्रण रख पाते है। 
तुलनात्मक राजनीति ने अरस्तू के विषय राजनीति विज्ञान को एक विस्तृत एवं पहले की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है और 
यही कारण है कि यह राजनीति विज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिसमें राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और यह 
राजनीति शक्ति या राजनीतिक प्राधिकार, प्रक्रिया और इसकी गतिविधियों से सम्बन्धित होती है। अतः तुलनात्मक राजनीति को राजनीति 
विज्ञान के उप अनुशासन के रूप में पहचान मिली है। मूल विषय के समान ही इस उप विषय या उप क्षेत्र में भी वैश्विक समाज के मानव के 
राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और न केवल मानवीय राजनीतिक व्यवहार का वरन्‌ उसको प्रभावित करने वाले अप्रत्यक्ष 
तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है अर्थात्‌ इसमें राजनीतिक प्रणाली व उसके स्वरूपों, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, नियमों, निरन्तरताओं, 
समानताओं, असमानताओं, गैर सरकारी संगठनों, कबीलों, समुदायों इत्यादि का अध्ययन भी शामिल है। इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति 
की प्रकृति भी सामाजिक ही है। 

तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र (६20८९ ण॑ 0णाफ़ुभ-भांए८ एगांप८३) : 
तुलनात्मक राजनीति की विषयवस्तु या सामग्री सामान्यतया आनुभाविक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था की संरचना 
या समस्त पर्यावरण का अध्ययन, विकासशील समाजों की व स्थानीय स्तर की व्यवस्था का अध्ययन, विशेष मूल्यों व मानकों के अध्ययन 
से सम्बन्धित है। इसकी मुख्य विषय वस्तु व्यवहारवादी आन्दोलन का परिणाम रही है। यद्यपि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में किसे 
शामित्र करे और किसे नहीं? यह विवाद का प्रश्न हो सकता है। इसके सन्दर्भ में जी. के. राबर्टस ने अपने आलेख 'कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स टुडे 
में लिखा है कि "तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है।” 
प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक तुलनात्मक राजनीति के विकास के साथ-साथ इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में भी लगातार परिवर्तन 
आया है। हेरी एक्सटीन अनुसार 'तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र संक्रमणकालीन अवस्था में है।' तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र 
अब बहुत अधिक व्यापक हो गया है। इसकी अभिलक्षित होती विषय सामग्री ने इसके विषय क्षेत्र को विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है। यद्यपि 
इसमें सीमा क्षेत्र, संस्थागत कानूनी क्षेत्र, मानक एवं व्यवहार सम्बन्धी विवाद भी दिखायी देते है फिर भी इसके विकसित होते स्वरूप ने 
राजनीति विज्ञान में एक प्रमुख और प्रभावी अनुशासन का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। विषय क्षेत्र के विकसित स्वरूप का विवेचन तीन कालो 
में किया जा सकता हैः- 
[. आरंभिक काल : 
यह काल सामान्यतया तुलनात्मक राजनीति के पितामह अरस्तू से आरम्भ होकर 9 वीं शताब्दी तक रहा है। इस समय तुलनात्मक सरकार 
के नाम से ही यह अनुशासन प्रचलित रहा है। इस समय तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, वैधानिक स्वरूप वाला 
था जो कि परम्रागत इष्टिकोण या कानूनी या संस्थागत इष्टिकोण के नाम से भी प्रसिद्ध रहा। इसके अनुसार संविधान और उसके द्वारा 
स्थापित औपचारिक संस्थाओं व उसके अनुरूप नियत राजनीतिक व्यवहार का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। अरस्तू के द्वारा 
तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से 58 राज्यों के संविधानों या शासन प्रणात्रियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। यह षड़मुखी वर्गीकरण 
मानकात्मक एवं वर्णनात्मक था। अरस्तू ने प्लेटों की निगनात्मक (/7९07८४ ४८) पद्धति के स्थान पर आगनात्मक पद्धति (0प८४४८) 
को अपनाया। इसी क्रम में रोमन विचारक पॉलिबियस (70एऋंए5, 20-208.0.) व सिसरो (८८००, 06-438.0.) के द्वारा इसे 
औपचारिक और वैधानिक सन्दर्भ में देखा। इसके आगामी स्वरूप में 5 वीं सदी में इटालियन राजनीतिज्ञ मैकियावली ने तुलनात्मक पद्धति 
का उपयोग करते हुए 'दि प्रिंस” (१2 ए770९,53-532) व 'डिस्कोर्सेस आफ लिवी' ()5८0प75८७ ० ,/एं,57-53) का लेखन 
किया। फ्रैंच विचारक जीन बोदिन के द्वारा यूरोपियन राज्यों की सरकारों के अध्ययन में किया। फ्रांसीसी दार्शनिक मोन्टेस्क्यू के द्वारा 'दि 
स्प्रिट आफ दि लॉज' (प८ $छांग्रा। ए (06 7,4५४5, 748) नामक पुस्तक के अन्तर्गत कानून व राजनीति का विश्लेषण तुलनात्मक पद्धति 
के माध्यम से किया गया। 
गर. आधुनिक या व्यवहारवादी युग : 
इस युग में तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के नाम से पहचान मिली। यह युग न केवल तुलनात्मक राजनीति 
अपितु राजनीति विज्ञान में नवीन क्रान्ति का युग था जिसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। यह यूरोपियन व अमेरिकन प्रभूत्व का काल 
रहा है। इस काल में अनेक विचारकों ने विविध पुस्तकों के लेखन का कार्य किया है। जेम्स ब्राइस ने 'मॉडर्न डेमोक्रसिज'92, हरमन फाइनर 
ने 'थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस आफ मॉडर्न गवर्मेंट'932, सी. जे. फ्रेडरिक ने 'कॉन्सटीट्यूशनल गवर्मेंट एण्ड डेमोक्रेसी'937, नामक पुस्तक लिखी। 
संस्थागत व औपचारिक अध्ययन के स्थान पर संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, प्रक्रियात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया गया। 
गा. उतर आधुनिक या उतर व्यवहारवादी काल : 
970 के पश्चात्‌ तुलनात्मक राजनीति में ऐसी नवीन अवधारणाओं को शामित्र किया गया जिनके माध्यम से इस विषय को अधिक विस्तृत, 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


मानवीय इष्टिकोण परक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित समस्याओं के निदान में प्रासंगिक, तुलना व निष्कर्ष को 
प्राप्त किया जा सके। इसके नवीन आयाम सामान्यतया आधुनिकीकरण, विकासवाद, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप का 
सार्वभौमिकरण, निगमवाद, नागरिक समाज, स्वायतता, पर्यावरणीय एवं आदिवासी आन्दोलन, वैश्वीकरण, पहचान का संकट जैसे विषयों 
से सम्बन्धित है। 


एक अनुशासन के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विकास (एए०पांगणा ० (णाफगाबाएट ?00॥7 2८8 3$ 3 05$2)9॥॥0) : 

यद्यपि तुलनात्मक राजनीति उतना ही प्राचीन अनुशासन है जितना कि राजनीति विज्ञान तथापि यह राजनीति विज्ञान की वह शाखा है 
जिसका उदय 920-930 के दशक में हुआ और यह व्यापक रूप से 970 के दशक में प्रसिद्ध हुआ। राजनीति विज्ञान के अधिकांश 
शोधार्थियों की मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति का आरम्भ भी यूनानी चिंतक अरस्तू के द्वारा ही चौथी शताब्दी ई. पूर्व किया गया। 
तुलनात्मक राजनीति के विकास को तीन चरणों में रेखांकित किया जा सकता हैः- 

प्रथम चरण : 

यह तुलनात्मक राजनीति के विकास की परम्परागत धारणा है जिसकी शुरूआत अरस्तू से ही मानी जाती है। उन्होंने अपनी रचना 
'पॉलिटिक्स' 335 ई. पूर्व के अन्तर्गत 58 राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से तुलनात्कमक विश्लेषण 
कर पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। शासन व्यवस्थाओं का यह वर्गीकरण निः सन्देह, मौत्रिक, वर्णनात्मक एवं मानकात्मक 
था परन्तु उसनें केवल वर्णन व वर्गीकरण ही नहीं किया अपितु यह भी बताया है कि सद्शासन के निर्धारित मानक क्या हो सकते है? वर्गीकरण 
का मुख्य आधार शासकों की संख्या और शासक वर्ग के ध्येय को माना गया। इस विश्ल्षेषण में हमें शोध की समस्या अर्थात्‌ कौनसा संविधान 
क्रान्ति के लिए अधिक उतरदायी है अथवा राजनीतिक स्थिरता के मुख्य आधार क्या है? समस्या चयन और उससे से सम्बन्धित तथ्यों 
का संग्रहण करना इत्यादि को शामिल किया गया। इस वर्गीकरण का वैज्ञानिक स्वरूप दर्शाता है कि इसमें शासकों की संख्या, संचालन का 
स्वरूप, वर्ग संरचना और वर्गों के बीच शक्ति वितरण, राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता का सम्बन्ध क्या है? इनमें से कौनसी शासन 
प्रणाली श्रेष्ठ एवं स्थिर है तथा क्‍यों है? इत्यादि का विवेचन किया गया है। इसीलिए वे तुलनात्मक राजनीति के पिता कहलाते है। संविधानों 
या राज्यों के इस वर्गीकरण को सामाजिक विज्ञानियों ने प्रकृति से तुलनात्मक और व्यवस्थित माना है। 

अरस्तूवादी परम्परा का निर्वहन रोमन विचारक पॉलिबियस व सिसरो के द्वारा दूसरी से प्रथम सदी ई. पूर्व के काल में किया गया है। दोनों 
विचारकों ने अरस्तूवादी परम्परा को औपचारिक और वैधानिक स्वरूप में ही स्वीकार किया है। पॉलिबियस शक्ति वितरण और विभेदीकरण 
की व्यवस्था पर ध्यान देने वाला प्रथम विचारक थे। उसने रोमन शासन प्रणाली के मिश्रित संविधान अर्थात्‌ राजशाही, कुलीनशाही व 
लोकतांत्रिक प्रणाली के मित्रे-जुले स्वरूप की तुलना यूनानी व्यवस्था से करके इसकी सफलता को अभिव्यक्त किया है। उसका विश्वास था 
कि नियंत्रण व संतुलन सिद्धान्त के साथ मिश्रित संविधान की व्यवस्था एक स्थिर शासन प्रणाली को स्थापित करेगी। यह धारणा 5-6 
वीं सदी में इटाल्रियन राजदूत और प्रथम आधुनिक राजनीति विज्ञानी , पुनर्जागरण काल के शिशु के रुप में प्रसिद्ध चिंतक मैकियावली की 
रचनाओं पुनः में दिखायी देती है। मैकियावली की रचनाओं में 'दि प्रिंस” व 'डिस्कोर्सेस आफ लिवी' सबसे प्रसिद्ध रही है। उसने इन पुस्तकों में 
राजनीति के व्यवस्थित और तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता तथा राजनीति के लक्ष्यों के बारे में बताया है। फ्रैंच दार्शनिक चिंतक जीन 
बोदिन के द्वारा अपनी रचना (7८ अंड 9000 0 १९८एप४७॥४८३, 576 40) में अनेक यूरोपियन राज्यों की शासन प्रणात्रियों का तुलनात्मक 
अध्ययन किया गया। तुलनात्मक राजनीति का यह प्रथम चरण राजनीतिक दर्शन, मानकात्मक, वर्णनात्मक, मूल्य, औपचारिक, संस्थागत 
व कानूनी स्वरूप से सम्बन्धित रहा है। 

इस चरण को 8 वीं और 9 वीं शताब्दी में अरस्तूवादी परम्परा में बदलाव दिखायी देने लगे। इस अनुक्रम में मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक 
(प॥6 $एांगरो ० (९ 7,4५४४, 748 &॥0) में एक नवीन जीवन या स्वरूप प्रदान किया जो पिछली कई शताब्दियों में सुसुप्त अवस्था मे 
चली गई थी। इसके चिंतन ने अमेरिका , फ्रांस व अन्य पश्चिमी देशों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कों गहरायी से प्रभावित किया। उसने 
ब्रिटेन और फ्रांस की शासन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करके 'शक्ति पृथ्थकरण सिद्धान्त' (7९ ह९०णए ण $99श९9गरा०)का 
प्रतिपादन किया जो वर्तमान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के अपरिहार्य ्स्‍क्षणों में से एक है। राज्य से व्यक्ति की सुरक्षा का यह 
सिद्धान्त आधुनिक राजनीतिक दूनिया के आधारभूत सिद्धान्तों में से एक है। जे. एस. मित्र व फ्रीमैन के द्वारा राज्य व शासन प्रणाली का 
अध्ययन करने में प्रभावी भूमिका का विश्लेषण किया। ए. डी. टॉकविले ने अपनी पुस्तक ([0९70ट८4८ए ग॥ 77९7९, 830 4]) में 830 
से 835 ई. तक अमेरिका में रहकर क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से व्यावहारिक ज़ान प्राप्त किया और इसे इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। ए. 
एल्र. लावेल ने अपनी रचना (060एशागाशां$ ३200 एथशां25$ ] (:0ञ)2०79] धपा0ए९, 8968)) के अन्तर्गत फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, 
इटली, हंगरी, स्वीटजरलैण्ड इत्यादि देशों की शासन प्रणात्रियों का तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया है। 

इस चरण की प्रमुख विशेषताए :- 

इसे पूर्व आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता हैं। अरस्तू के निर्देशन में एक परम्परागत उपागम, मानकात्मक उपागम और दार्शनिक 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


स्वरूप वाली परम्परा का श्रीगणेश हुआ। समाजशास्त्री आगस्ट कास्टे जैसे विचारकों का निर्देशन मिलने से समाज विज्ञान के विषयों में 
आमूलचूल परिवर्तन दिखायी देने लगे। पुनः जागरण काल में मैकियावली, बुद्धिवाद के युग में मोण्टेस्क्यू व टॉकविले जैसे विचारकों ने 
तुलनात्मक अध्ययन को आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप देने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। इस युग में शासन व्यवस्था 
का वर्गीकरण एवं उसकी संरचना का विश्ल्षेषण प्रमुख केन्द्र रहा जिसमें विशेष रूप से स्पेंसर व कार्लमार्क्स की भूमिका प्रभावी रही है। 
अधिकांश शोधार्थी सरकार की संरचना, संस्थाओं के औपचारिक स्वरूप का तथा विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक, कानूनी, दार्शनिक सन्दर्भ से 
सम्बन्धित रहा। यह अपनी प्रकृति से मानकात्मक अध्ययन था। यह विशेष रूप से यूरोपियन देशों की शासन व्यवस्थाओं पर केन्द्रित रहा 
है। तुलनात्मक राजनीति का यह एक सांस्कृतिक बन्धन था। इसे तुलनात्मक राजनीति का दार्शनिक काल कहा जा सकता है। 

दूसरा या मध्यकालीन चरण : 
इसे तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक काल कहा जाता है। समाज विज्ञान से राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र या अन्य कोई शाखा 
अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में आगे बढ़ रही थी। 20 वी सदी के आरम्भ में ही काल्पनिक, दार्शनिक, मानकात्मक इष्टिकोण को 
नकार दिया गया। उदारवादी विचारधारा के विस्तार के साथ ही यूरोपियन राज्यों का भूमिका ओर अधिक प्रभावी होने लगी है जिसका 
प्रभाव तीसरी दूनिया के राज्यों पर पडा। इस समय कुछ राजनीति विज्ञानियों ने निर्णायक योगदान दिया। इनमें जेम्स ब्राईस(४०१९7 
एशा०0टा42ं2९5, 92 8/)) हरमन फाईनर '(एफ्र८णए भा0 शाबलां2९ ण ४०१९॥ 00एश7॥2॥5, 932 ४])) कार्ल जे. फेडरिक (09 
. कजांटकांटा) (0णाशाए॑[०णानओ) 50एशगशााशा ॥06 70070293८ए, 9378)) राबर्ट मिचेल्श (?0०॥४८4 7४25, 950)), मोरिश 
दूर्वजर (7०४८० ९0८5, 950 ४7), इत्यादि विचारकों ने उत्कृष्ट कार्य किया। इस युग में अध्ययन का कार्य क्षेत्र यूरोपियन राज्यों 
विशेष रुप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों की संस्थाओं, सरकारों व अन्य कारकों का अध्ययन किया गया। 950 के दशक तक सम्पूर्ण 
अध्ययन प्रणाली विवर्तित होकर अमेरिका पर केन्दित हो गई। 
20 वी सदी के मध्य में व्यवहारवादी क्रान्ति ने मुख्य विषय को आधुनिक नजरिया या वैज्ञानिक इष्टिकोण प्रदान किया। संस्थागत या 
परम्परागत अध्ययन की आलोचना की गई। यह वास्तव में पुरानी धारणा 'चाहिए' के स्थान पर 'क्या है' से सम्बन्धित थी। यह विज्ञान 
केन्द्रित, अन्तः अनुशासनात्मक, मूल्य निरपेक्ष, तथ्यों पर आधारित, व्यवस्थीकरण और एकीकृत उपागम था। इसका आभास राय मैक्रिडीस 
के इन शब्दों से भी होता है कि "अब तक तुलनात्मक अध्ययन में औपचारिक संस्थाओं को अनौपचारिक संरचनाओं पर प्राथमिकता दी 
गई, विश्लेषणात्मक अध्ययन की जगह वर्णनात्मक पर बल दिया गया और वास्तविकता के स्थान पर केस स्टडी की उन्मुखता पर बल 
दिया गया।” हेनरी एकस्टिन के अनुसार व्यवहारवादी परिवर्तन ने तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र में भी परिवर्तन कर 
दिया। डेविड ईस्टन के नेतृत्व में शिकागों सम्प्रदाय ने इस परिवर्तन की बागडोर का संचालन किया। तुलनात्मक राजनीति को विकसित 
करने में अमेरिकी विद्वानों का विशेष योगदान रहा है। 'अमेरिकन सोशल साईन्स रीसर्च कौंसिल' के अधीन तुलनात्मक राजनीति पर एक 
समिति का गठन किया गया और आलमण्ड तथा उसके सहयोगियों ने सभी राजनीतिक प्रणाल्रियों- लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक, विकसित 
या अविकसित, पश्चिमी या गैर पश्चिमी, इन सभी का अध्ययन करने के लिए आधारभूत सिद्धान्तों व पद्धतियों को विकसित करने 
में निर्णायक कार्य किया। अतः अब व्यावहारिक राजनीति ही इसका प्रमुख केन्द्र बन गया अर्थात्‌ राजनीतिक दलों, राजनीतिक शक्ति के 
स्थान पर उनके प्रकार्यो पर, संस्थाओं की जगह संरचनाओं पर, राज्य की जगह राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण, 
आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास जैसी अवधारणाओं पर ध्यान दिया गया। विरडा ने सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन के अध्ययन के 
लिए नवीन राज्यों को अनुसंधानकर्ताओं की 'लिविगं लैब्रोरटीज' कहा है। 
इस युग में तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए राजनीति विज्ञानियों ने विविध सार्वभौमिक तुल्ननात्मक प्रतिमानों विकास किया जैसे 
कि डेविड ईस्टन का 'राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्त' कार्ल डायश्‌ का 'सोशियल मोबलाईजेशन थ्योरी' एडवर्ड शील्स का 'केन्द्र-परिधि 
सिद्धान्त' डेविड एप्टर, वार्ड आदि का 'राजनीतिक आधुनिकीकरण का सिद्धान्त” तथा आलमण्ड, कौलमेन, पाई और सिडनी वर्बा का 
'राजनीतिक विकास का सिद्धान्त” प्रमुख है। 
टोरिनों राउण्ड 969 (0-0 १०७70) : 
पृ०मा0 ए०००० 7४७।९, $९०/७॥४७९०६ 969 के अन्तर्गत तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक विश्लेषण को तार्किक आधार एवं 
वैज्ञानिक इष्टिकोण मिल्रा। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में नवीन पद्धति, अवधारणा और रणनीति का प्रयोग किया जाने 
लगा। इस नव तुलनात्मक इष्टिकोण का विकास ईप्सा (778/) के नेतृत्व में संभव हुआ। इसी समय 'तुल्ननात्मक राजनीति में सिद्धान्त 
व पद्धति' के शीर्षक से एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ('५॥ ट्ग्ांल काशी "फ्ररणए 2१ शला०व ग (एणाएथशथांएट 20॥008" ४३5 
5पणं९0 ३5 ३ ४०7 पं 9०००.) इस तरह से 930 ई. के दशक में एक स्वायत व स्वतंत्र विषय के रूप में उदित तुलनात्मक राजनीति 
को 970 ई. के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वह अब एक लोकप्रिय विषय बन गया। 
इस चरण की प्रमुख विशेषताएं : - 
इस चरण के साथ ही आनुभाविक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन आरम्भ हो गया। सम्पूर्ण राजनीतिक परिदृश्य का तुलनात्मक विवेचन करने 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


के लिए वैज्ञानिक मूल्यों पर ध्यान दिया गया। अब अध्ययन में शक्ति, प्रक्रिया एवं व्यवहार को शामित्र किया गया। इसमें परम्परागत 
इष्टिकोण के क्षैत्िजीय अध्ययन के साथ ही आधुनिक युग में उर्ध्वाकार, अध्ययन को भी शामिल किया गया। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता 
तीसरी दूनिया के पिछडे राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों को, उनकी संरचनाओं को शामिल कर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना रहा 
हैं। इसी के साथ राजनीतिक प्रणाली, उसकी उप प्रणाली और स्थानीय प्रणाली व पर्यावरण के अध्ययन को भी शामिल किया गया। अन्तः 
अनुशासनात्मक अध्ययन ने तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप देने में सबसे प्रभावी भूमिका निभाई| राजनीतिक विश्व में विभिन्‍न 
और विविध राज्यों की व्यवस्थाओं व संरचनाओं की समानताओं, असमानताओं और नियमितताओं का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति 
का प्रमुख आधार बन गया। इस युग में ईस्टन की (फट एगांपंट्ग $ए४2॥, 953) आलमण्ड की (पफ्रट एगांगंट३8 9९ए८०ए,ांोए४ 
$0टंटां25$, 956) व (007एथाथांए९ ?०ांपं८5 : 4 0९ए200एञााशा 4977०9८॥,966) रचनाएं प्रसिद्ध रही है। 

उतर आधुनिकतावादी युग : 
डेविड ईस्टन के दवारा उतर व्यवहारवादी क्रान्ति के माध्यम से आधुनिक युग की कमियों में सुधार करते हुए एक नवीन आन्दोलन का 
श्रीगणेश किया गया। इस युग में 'कर्म व प्रासंगिकता' (8०८४०॥ ४१0 ॥१९।९४०४7८९) को मुख्य आधार के रूप में स्वीकार किया गया। पश्चिमी 
दूनिया के द्वारा विकसित सिद्धान्तों व्यवहारवाद, आधुनिकतावाद और विकासवाद जैसे अनेक सिद्धान्तों को चूनौतियों का सामना करना 
पड़ा। वैज्ञानिक तकनीकों व तथ्यात्मक चिंतन में विषय वस्तु के सारांश को महत्व दिया गया। समाज विज्ञान की प्रकृति को समझते हुए 
पूर्ण मूल्य निरपेक्षता के स्थान पर मानवीय मूल्यों के प्रामाणिक स्वरूप को स्वीकृति दी गई। सभी राजनीतिक प्रणात्रियों का अध्ययन 
एक ही प्रकार की विधियों व सिद्धान्तों के माध्यम से करने की आलाचना की गई। राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन के समान प्रतिमानों 
को अवैज्ञानिक व अतार्किक बताया गया। विकासवाद की आलोचना करते हुए नव मार्क्सवादी चिंतकों ने इसे शोषण के उपागम के रूप में 
अभिव्यक्त किया है। इस समय अल्पविकास के दो प्रमुख सिद्धान्तों - निर्भरता या पराश्रितता (0202०70०7८५) सिद्धान्त और निगमवाद 
(८०ए०००५४»7) का सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। 
निर्भरता सिद्धान्त ने विकसित राष्ट्रों के प्रभूत्व, घरेलू प्रभाव तथा विकास के शक्ति कारकों व अन्तर्रष्ट्रीय बाजार को नजर अदांज करने 
की आलोचना की। इसने विशेष रूप से अमेरिकी विदेश नीति और बहुराष्ट्रीय निगमवाद की शोषणकारी नीतियों को तथा अल्पविकास 
और विकास की इस नीति को केन्द्र व परिधि की धारणा के रूप में समझाया है। इसे स्पष्ट करने में ए. जी. फ्रैंक की (0४ए(शांशा। बात 
एा०शव९एट0फञशा। ॥ ॥,॥7 4॥02709,967) वाल्टर रोडनी की पुस्तक (छल0्ज छपा0०ए९ ए790९09९ए2)००९८० ७५०9, 972) मेलकाम 
काल्डवेल की रचना (॥८ ४८७॥॥ ० 5०९ ५४००५, 979) इत्यादि मार्क्सवादी विचारकों की कृतियों का विशेष योगदान रहा है। 
यद्यपि इसी समय की कुछ रचनाओं में राज्य की भूमिका में पुनः बढ़ोतरी दिखायी देती है। विशेषतया लैटिन अमेरिकी देशों में सर्वाधिक 
अर्जेटीना में, जी. डोनेल की कृति (0८0०70गगरांट १.४०04९गांडइथांणा भाव छेपाटबपटाभांट हप्र07था79798॥) रॉल्फ मिलीबैण्ड 0:४॥॥»)॥| 
॥शा।ं0भ90) व (एफ्न८ 2 0०एॉं/४। $02ठं:ए, 969) निकोस पुलान्ताज (]स००8 70295) की पुस्तक (84९, 709८7 70 
$0८ं०४४7), 978) तथा समाजशास्त्री पीटर ईवान्स की रचनाएं प्रसिद्ध रही है। 
980 ई. के दशक के पश्चात्‌ लोकतांत्रिकरण, भूमण्डलीकरण और सिविल सोसायटी की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया हुआ। इस दौर 
में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण नवीन दिशा की ओर विवर्तित हो गया। 99] ई. में साम्यवादी विचारधारा का अन्त और फ्रांसीसी 
फुकुयामा (7. एपॉत्पएथ79) का आलेख (0 ० 06 प्लांश०09,989) और पुस्तक (एछ70 0० ॥6 ज्लां॥0ए 2१0 पर ॥.98४ 'शश्व, 
992) के अन्तर्गत विचारधारा के अन्त की पैरवी की गई। पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र को ही विश्व की एकमात्र विचारधारा के रूप में 
स्वीकृति प्रदान की गई। राजनीतिक दूनिया के अधिकांश राज्यों ने ्रोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना लिया। इसी के साथ बढते हुए 
वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण की अवधारणा ने कुछ नवीन प्रतिमानों को स्थापित किया जिनमें पर्यावरण, सिवित्र सोसायटी की भूमिका, 
महिला आन्दोलन, सामाजिक रुप से वंचितों के आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, सांस्कृतिक आन्दोलन, पहचान की राजनीति व उसका 
संकट, मानवीय भेदभाव का प्रतिरोध, प्रजाति, रंग, आवास, शरणार्थी इत्यादि प्रभावशाली विषय हो गए। 
इतना सब कुछ होते हुए भी इस विषय का एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थान नहीं दिया जा सकता है, यह राजनीति विज्ञान के एक उप 
अनुशासन के रूप में ही स्थापित है। यद्यपि इस उप अनुशासन में चरों की पृष्ठभूमि, मानकों की भूमिका, पार राष्ट्रीय संस्थाओं व शासन में 
दिखायी देता है। अन्तः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है जिससे इसके अध्ययन की 
सीमा रेखा का निर्धारण करना कठिन हो गया। पिछडे एवं विकसित देशों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं में काफी अन्तर 
होता है, अतः इनके अध्ययन के लिए सर्वमान्य प्रतिमानों को स्थापित करना कठिन होता है। 


७9 
७9 
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संदर्भ : 
ईस्टन डेविड, 'ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ़ पॉलिटिकल लाइफ़' द यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो प्रेस, शिकागो, न्यूयॉर्क, 965 
फाइनर, एस.ई., 'तुलनात्मक सरकार' एलन लेन, द पेंगुड़न प्रेस, लंदन, 970 
गांधी, मदन 'आधुनिक राजनीतिक विष्लेषण' रोहतक यूनिवर्सिटी प्रेस, रोहतक, 976 
हाइमन, हर्बर्ट, 'पॉलिटिकल सोषलाइज़ेशन' द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क, 959 
कोठारी, रजनी, राज्य और राष्ट्र निर्माण (संपादित), एलाइड पब्लिशर्स प्रा लिमिटेड, नई दिल्‍ली, 97] 
माहेश्वरी, श्रीराम, 'तुलनात्मक सरकार और राजनीति' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, शैक्षिक प्रकाशक, आगरा, 980 
परेटो,विल्फ्रेड, 'द माइंड एंड सोसाइटी” जोनाथन केप, लंदन, 935 
रॉबर्ट, माइकल्स, 'पॉलिटिकल पार्टीज' फ्री प्रेस, इलिनोइस, 975 
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तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख उपागम -] 
-* 5: 


तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए अनेक उपागमों का उदय हुआ है। यहाँ पर उपागम शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में 
आ है जो कि अध्ययन की एक पद्धति है। तुलनात्मक राजनीति के उपागमों को अध्ययन के अनुरूप ही परम्परागत एवं आधुनिक 

उपागमों की श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। परम्परागत श्रेणी के उपागमों में ऐतिहासिक, कानूनी, संरचनात्मक, दार्शनिक, संस्थागत 
इत्यादि मानकात्मक और वर्णनात्मक स्वरूप वाले उपागम प्रमुख है जबकि व्यवहारवादी, उतर व्यवहारवादी, व्यस्थावादी, संरचनात्मक- 
प्रकार्यात्मक, नव संस्थावादी इत्यादि आधुनिक श्रेणी के सिद्धान्तों में शामित्र है। तुलनात्मक राजनीति के समसामयिक सिद्धान्तों या 
उपागमों में संस्कृति उपागम, विकास उपागम, संचार उपागम, लोक निर्णय इत्यादि नवीन उपागम है। सभी उपागमों की अपनी अच्छाईयाँ 
व कमियाँ है तथापि इन्हीं सिद्धान्तों ने तुलनात्मक राजनीति विषय के विकास में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। 

संस्थावादी या संस्थागत उपागम (रहा 4एए/0०42॥) : 
यह राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला प्राचीनतम व परम्परागत उपागम है। द्वितीय महायुद्‌ध से पूर्व तुलनात्मक 
राजनीति की प्रकृति आदर्शात्मक, मानकात्मक रही तथा इसकी विषय वस्तु राज्य व उसकी संस्थाओं का औपचारिक-कानूनी अध्ययन से 
सम्बन्धित रही है। एक देश या अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना अर्थात्‌ इस उपागम का केन्द्र बिन्दु 
'राजनीतिक संस्था” होती है। संसदीय प्रणाली वाले अनेक देशों में दिवतीय सदन की स्थिति, कार्य, शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना 
संस्थावादी उपागम का श्रेष्ठ उदाहरण है। 
जिस तरह से ऐतिहासिक उपागम ऐतिहासिक तथ्यों व घटनाओं पर ध्यान केन्द्रित करता है, कानूनी उपागम, कानूनी स्वरूप और शब्दार्थ 
का अध्ययन करता है, दार्शनिक उपागम, क्या होना चाहिए? के आदर्श पर ध्यान केन्द्रित करता है, संरचनात्मक उपागम, किसी भी समाज के 
शक्ति समूह की पारस्परिक गतिविधियों पर ध्यान देता है, ठीक उसी तरह से संस्थागत उपागम भी सरकार के विभिन्‍न अंगों का अध्ययन 
करता है जो कि संविधान द्वारा निर्मित होते है। औपचारिक राजनीतिक संस्थान इसकी मुख्य विषय वस्तु होती है। 

संस्थागत उपागम की प्रमुख विशेषताएं : 
संस्थागत एक प्राचीन उपागम है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं है। 


. संस्थागत उपागम, परम्परागत इष्टिकोण का ही एक भाग है अतः यह नैतिकता, आदर्श, मानकात्मक, अच्छा या बूरा इत्यादि प्रश्नों का 
जवाब खोजने वाला उपागम है। 

2. राजनीतिक संस्था या सरकार नीति निर्माण, उसका क्रियान्वयन करने और निर्णय का कार्य करती है। उसी के द्वारा वैधता की प्राप्ति 
करने और लोक नीति का संचात्रन किया जाता है। संक्षिप्त रूप में यह संस्थावाद, राज्य शक्ति के उपयोगकर्ता, व्यवस्थापिका, 
कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन और सैन्य नौकरशाही को भी शामित्र करता है। 

3. यह औपचारिक तुलनात्मक विश्लेषण है जिसमें सूचना, संवैधानिक सन्दर्भ, कानूनी दस्तावेज और न्याय क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता 
है। यहाँ अध्ययन का केन्द्र बिन्दु संविधान या उसके द्वारा निर्मित संगठन होते है। ये संस्थान जैसे कि पारिवारिक संस्थान, शिक्षण 
संस्थान इत्यादि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। अतः अधिकांश शोधार्थियों की मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति राज्य 
या उससे सम्बन्धित संस्थाओं का अध्ययन है। 

4. इन संस्थाओं के द्वारा ही सम्पूर्ण शासन प्रणाली, कानून एवं व्यवस्था, नियम, व्यवहार इत्यादि का संचात्नन किया जाता है अर्थात्‌ 
संस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन ही संस्थागत अध्ययन है। इसका सम्पूर्ण श्रेय यूरोप व अमेरिकी चिंतको को जाता है जहाँ पर आधुनिक 


ही] है ॥ 3 रा] 


॥0[05://00007|07855.0077/0//995#7009॥0/४/8५४707 72998 2 ० ॥40 


705 ४४५७ 29/09/23, 5:02 8५ 


तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


संस्थाओं को विकसित होने का अवसर दिया गया और जिनकों बाद में तीसरी दूनिया के देशों तक विस्तृत किया गया। 
5. यह उपागम अभिव्यक्त करता है कि संस्थान कैसे, किस तरह से और क्यों सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखते है व उसका संचालन 
करते है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की जड़े वस्तुतः संस्थावादी सिद्धान्त में निहित है। 


इस प्रकार से संस्थावादी उपागम की विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण से आरम्भ 

होकर जेम्स ब्राईस के चिंतन तक अनवरत्‌ आगे बढने वाली परम्परा संस्थागत उपागम का ही निर्वहन करती है। इसी क्रम में 5-6 वीं 
सदी में मैकियावली की रचनाओं तथा 8 वीं सदी में मोण्टेस्क्यू की रचनाओं में संस्थावादी सिद्धान्त को व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयास 
किया गया तथापि अध्ययन की इस परम्परा में सिद्धान्त और व्यवहार में सफलता ए. डी. टॉकविले को मिली। उन्होंने अपनी पुस्तक 
'डेमोक्रेसी इन अमेरिका 830-835 ई. के अन्तर्गत फ्रांसीसी एवं अमेरिकी शासन प्रणाल्रियों का व्यावहारिक अध्ययन किया। वॉल्टर 
बेजहॉट ने अपनी पुस्तक (पफ९ शाष्टां॥॥ 0८०7४॥ए४०॥, 867) के अन्तर्गत ब्रिटिश केबिनेट व अमेरिकी कार्यपालिका का तुलनात्मक 
अध्ययन किया। 9 वीं सदी के अन्तिम समय लॉर्ड ब्राईस, लॉवेल, ऑस्ट्रोन्सकी के द्वारा संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर इसे 
व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयास किया तथा तुलनात्मक शासन के रूप में एक पृथ्थक्‌ शाखा को विकसित किया। ब्राईस ने अपनी कृतियों 
(फट 4गटांट्या 0ण्रागाएछट्या॥0,888) (४0०062९व 0९77टाबटां23, 92) के अन्तर्गत सिद्धान्त और व्यवहार का तुलनात्मक 
विश्लेषण किया है। लॉवेल (,३४८॥) ने अपनी रचनाओं (6०0एशशआा़ाशाए ज्यात एश्लापांट3 गा 0णागगाशात्री एप्ाक्‌०, 896) (?एफ्रञांट 
0फञंपांणा बात एकणन' 60०ए०7्रगशां, 93) के अन्तर्गत फ्रांस, जर्मनी व स्वीट्जरलैण्ड की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
किया है। ऑस्ट्रोन्सकी (080०६८०४४त) ने अपनी पुस्तक (020702९३९८ए भाव 0हगांडभां07 ० 700८३] एथा९5, 902) के अन्तर्गत 
ब्रिटेन व अमेरिका की दलीय प्रणात्रियों का अनुसंधान कर लोकतांत्रिक संक्लपना का विश्लेषण किया है। इन रचनाओं में संस्थागत 
अध्ययन के व्यावहारिक स्वरूप को उजागर किया गया। इनके बाद की रचनाओं में फाईनर की '(एशाटणए गाव एशबलांट९ ण ४०१९वता 
७०एथशगशशा 932) कार्ल जे. फेडरिक की (एणाशाॉपिायणात।] 50एटा।ला ३09 02९07029८ए० व932) रॉबट मिचेल्श की(एगांएंट्वा 
एथआए25$ 95) तथा दूवर्जर की (ए०॥0८4] ?40९४ 956) महत्वपूर्ण रही है। 

आलोचनाएं (टनॉलंशा): 
950 ई. या बीसवीं सदी के मध्य में व्यवहारवादी आन्दोलन का उदय हुआ जिसके बाद संस्थावादी उपागम को आलाचनाओं का सामना 
करना पडा। डेविड ईस्टन व आर. सी. मैक्रिडीस (7९.0. ॥४४८४०४$) इसके प्रमुख आलोचक और नवीन सिद्धान्त के प्रणेता भी बने। ईस्टन 
के द्वारा लॉर्ड ब्राईस के दृष्टिकोण को केवल तथ्यात्मकता या अति तथ्यात्मकता (४०7९ एनलएबव ० परजफुश रटए१)) वाला उपागम 
कहकर आलोचना की गई। 
955 ई. में मेक्रिडीस ने शासन के तुलनात्मक अध्ययन पर पुनर्विचार करने पर बल दिया तथा संस्थावादी उपागम को केवल नाम का 
तुलनात्मक अध्ययन बताया है जो कि वास्तव में गैर तुलनात्मक (?॥70८ंब 07 5200०) था। संस्थावादी अध्ययन को ऐतिहासिक, कानूनी 
व संकीर्णता का आदर्श बताया गया। इसे विशेषतया पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों पर केन्द्रित माना गया। संस्थावादी उपागम ने 
केवल मूल्यों, मानकों, इतिहास, दर्शन पर बल दिया। इसकी कमियों को दूर कर 960 व 970 के दशक में एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ 
जिसे नव संस्थावादी उपागम के नाम से पहचान मिली। 

संस्थागत उपगम की उपयोगिता अथवा महत्व : 
उपयुक्त आलोचनाओं के पश्चात्‌ भी संस्थावादी उपागम का अपना विशेष महत्व या उपयोगिता है। इस उपागम ने राजनीति विज्ञान के 
परम्परागत दृष्टिकोण को विकसित करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। यद्यपि संस्थावादी उपागम ने व्यक्तिगत अध्ययन की 
अपेक्षा संस्था के अध्ययन को अधिक महत्व दिया है परन्तु वास्तविक रूप में संस्थाओं का संचालन भी व्यक्तियों के दुवारा ही किया जाता 
है। संस्थागत अध्ययन ने राजनीति विज्ञान के बारे में शोधार्थियों को अवबोध कराने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। इस उपागम 
ने राजनीति व औपचारिक संरचना तथा निर्णय निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को समझाने में योगदान दिया है। यह सिद्धान्त इसलिए भी 
महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किस तरह से संरचनाएं, संस्थाएं और व्यक्तिगत अन्तः क्रियाएं 'समाज 
के लिए सामुहिक विकल्प' ;ब्वससमबजपअम बीवपबमे वित॑ वबपमजलदूध का स्वरूप प्राप्त करते है। 

संदर्भ : 
एंड्रयू हेवुड, राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, 202, पालग्रेव मैकमित्रन 
केके, मिश्रा, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, 983, प्रगति, दिल्‍ली, कैटरीना मैकिनॉन, राजनीतिक सिद्धांत में मुद॒दे, 202 
डेनियल्र कारमानी, तुलनात्मक राजनीति, 20, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 
रॉड हेग और मार्टिन हैरोप, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, एक परिचय, 205, पात्ग्रेव मैकमिलन 
पीटर बी, हैरिस, राजनीति विज्ञान की स्थापना, 976, हचिंसन, लंदन 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


5 


व्यवस्था विश्लेषण सिद्धान्त 
($एशांशा] 4॥4एशंड]९0०79) 


परम्परागत इष्टिकोण के सिद्धान्त प्रधानतः मानकात्मक, संरचनात्मक, संस्थात्मक, आदर्शात्मक, दार्शनिक, कानूनी और 
औपचारिक रहे है। अतः इसकी कमियों की प्रतिक्रियास्वरूप व्यवहारवादी आन्दोलन या आधुनिक इष्टिकोण का उदय हुआ। आधुनिक 
उपागम के अनेक सिद्धान्तों में से एक है, व्यवस्थावादी सिद्धान्त। इस सिद्धान्त को समझने से पूर्व हमें सिस्टम (57४९7) शब्द 
को समझना होगा। अमेरिकी राजनीति विज्ञानी डेविड ईस्टन ने जिसका प्रतिपादन किया है वह शब्द 'राजनीतिक व्यवस्था! (एगांगंट्या 
$एशंशा)) है। 
किसी सामाजिक व्यवस्था अर्थात्‌ 'अमूर्त तत्वों का अन्तः क्रिया करने वाला समूह' के अन्तर्गत अनेक उप व्यवस्थाएं अन्तर्निहित होती 
है। प्रत्येक उप प्रणाली सुंनश्चित और विशेष कार्यों का निष्पादन करती है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की इन अन्य उप व्यवस्थाओं को 
प्रभावित करती हैं या इनके साथ गुंथी हुई रहती है। सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणाली के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होते है जिनकों समझे बिना 
व्यवस्थावादी सिद्धान्त का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा। आमण्ड-पॉवेल के अनुसार किसी समाज में निहित सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापों 
का क्षेत्र इसमें शामिल रहता है। तुलनात्मक राजनीति भिन्‍न राजनीतिक प्रणाल्रियों का व्यवस्थित एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है जहाँ 
पर राजनीतिक व्यवस्था द्वारा शक्ति, संरचना, राज्य व उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। आमण्ड (७॥7070) के अनुसार किसी 
राजनीतिक व्यवस्था में सर्वव्यापकता (007ए/८॥/शाअंए०7285) अन्त: निर्भरता (क्‍।॥27-0202०702९०॥८८)और सीमा रेखा (॥ज्तंडलशाट९ ० 
8००7१५72८$) सम्बन्धी तीन वांछनीय गुण पाए जाते हैं। इस व्यवस्था के तीन चर या सम्प्रत्यय या प्रत्यय (0९0४४४४४९७) होते है अर्थात्‌ 
व्यवस्था चर, प्रकार्य प्रत्यय और संचार प्रत्यय। 
व्यवस्था प्रत्यय वास्तव में किसी राजनीतिक क्रिया या गतिविधि के अवलोकन का सबसे लोकप्रिय उपागम है। प्रो. केपलान के शब्दों में 
'यह अन्तः सम्बन्धित (7/2-7२८]३४८०)चरों के समूह (७70००$ ए ५४५7०७।९$) का अध्ययन है जो पर्यावरणीय अंसतुलनों से व्यवस्था 
को संरक्षित रखते है और जहाँ तक संभव हो किसी व्यवस्था के संरक्षण और देखरेख (7700८०४०॥ 270 ]४५४72९॥970८९) की प्रक्रिया (उन 
क्रियाओं की श्रृंखला जो किसी भी स्थिति में परिवर्तन ला देती है) को स्थापित करते है। यह उपागम मूलतः प्राकृतिक संसाधनों से रेखांकित 
किया जाता है जहाँ विज्ञान के एकीकरण और वैज्ञानिक विश्लेषण का समायोजन इस दृष्टिकोण से कार्य करता है। व्यवस्था विश्लेषण का 
मूल विचार जीव विज्ञान (900४५) से आया है जिसे बाद में समाज विज्ञानियों के दृवारा अपनाया है। अतः किसी भी पर्यावरण में जिस दाँचे 
के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया सम्पन्न होती है उसे व्यवस्था($५४९7)) कहा जाता है। जर्मन जीव विज्ञानी एल. वी. बर्टनलफी ([,प०७गं॥8 
ए०7 8९2]97॥9) ने 920-930 के दशक में 'सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त"! (6शाश-त $एशश०ा॥ 7८००9) के रूप में इसका प्रथम बार 
प्रतिपादन किया। उन्होंने व्यवस्था को अन्तः क्रियाओं के तत्वों के समूह का अध्ययन बताया है। यह सिद्धान्त जीव विज्ञान से मानवशास्त्र, 
समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में प्रचलित हुआ। 
समाज शास्त्री राबर्ट के मार्टन व टेल्काट पार्सन्स के विश्लेषण से प्रभावित होकर डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में व्यवस्था 
सिद्धान्त की शुरूआत की जो कि आगे चलकर इस विषय की अन्य शाखाओं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व तुलनात्मक राजनीति में ;आमण्ड व 
कौलमेन ने अपनायाद्‌ध प्रसिद्ध हो गया। 
डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धान्त (74807'$ ९००५) : 
कनाडा मूल के अमेरिकी राजनीतशास्त्री डेविड ईस्टन (/04एं0 ४4४०, 97-204) के नाम पर इसे 'ईस्टन सिद्धान्त” कहा जाता है। 
ईस्टन ही वह प्रथम विचारक था जिसने सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त को राजनीति विज्ञान में अपनाया। इस सन्दर्भ में उसकी चार रचनाएं 
सबसे महत्वपूर्ण है :- 
प्रणपारए एगरंट्वबो $प्रशंशा : 4॥ वातवुपराए 0 6 8406 ० ?०४॥ं८० $एशशा 953, 
शा 0ए9एा०्यटा 00 06 4 एशंड ण ?णञॉतंटवों $एशंशा] 4957, 
4 फिश्ाएशणर 0 एगरॉांट्व 4॥9एशआं5 965, 
2 5एशॉशा] 4॥43ए8$ 0 ?0०४॥ांटव ॥4 ० 965, 
प्रथम रचना में व्यवस्था सिद्धान्त का पारिभाषिक विवेचन किया गया है। दूसरी कृति आगत-निर्गत उपागम की रूपरेखा को 
अभिव्यक्त करती है। तीसरी रचना में प्रमुख प्रवर्गों का प्रतिस्थापित किया गया है जिनके आधार पर सामान्य व्यवस्था सिद्धान्त निर्मित 
किया गया था। यहाँ व्यवस्था को रेखाचित्र के माध्यम से समझाया गया है। ईस्टन की अन्तिम पुस्तक में उन चर या प्रत्यय ढ़ाचों या 


] ] 5 हू 


॥0[05://00007|07855.0077/0//995#7009॥0/४/8५४707 2998 23 ०॥40 


705 ४४५७ 29/09/23, 5:02 8५ 


तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


संरचनाओं को व्यवहार में लागू कर आनुभाविक विश्लेषण किया गया है। 

सामान्यतया राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ उस प्रणाली में विद्यमान या अन्तनिर्तहिित तत्वों या भागों या अंगों के बीच की सुव्यवस्था से है। 
इन अंगों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों की सुनिश्चित नियमतता होती है। ओ. आर. यूगं के अनुसार ”व्यवस्था उन प्रत्ययों का समूह है जो 
प्रत्यय परस्पर सम्बन्धित होते है और एक दूसरे पर निर्भर होते है।” इस आधार पर डेविड ईस्टन ने व्यवस्था के तीन लक्षणों का उल्लेख 
किया है अर्थात्‌ इसके तीन भाग या अंग होते हैः- 

अन्तः सम्बन्धित(7/श-7२0]॥/20) अन्तः निर्भर (7/27-0९0९०7१9९०) और अन्तः क्रियाशील ([7९-- #९८(०॥) 

अतः व्यवस्था से हमारा अभिप्रायः अन्तः क्रिया करने वाले अमूर्त तत्वों के समूह से है। यूंग ;व्ण््ण्ल्वनदहद्ध ने इस विश्लेषण के तीन ध्येय 
बताएं है ;- 


. व्यवस्था के नमूनों या तत्वों (09९८४७) के व्यवहार पर बल; 
2. उनके पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या करना; 
3. व्यवस्था को अथवा उसकी निरतंरता को बनाए रखने वाले तत्वों की खोज करना। 


डेविड ईस्टन के अनुसार किसी भी सामाजिक प्रणाली में अनेक उपप्रणालियाँ ;सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक या अन्य कोईद्ध विद्यमान 
रहती है और उनमें से एक उप प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था। अतः राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्र इकाई नहीं होती है यद्यपि 
यह उप प्रणाली अन्य उप प्रणालियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और निर्णायक होती है क्योंकि यह अन्य उप व्यवस्थाओं और सामाजिक 
पर्यावरण या व्यवस्था से पारस्परिकता रखते हुए और अन्तः क्रिया करते हुए भी न केवल अधिक स्वायतता रखती है वरन्‌ उनकों आदेश 
देकर उन पर नियंत्रण व नियमन की बाध्यकारी या प्राधिकृत शक्ति या अधिसता भी रखती है। अतः यह वस्तुतः सामाजिक जीवन और 
राजनीतिक जीवन के अन्तः सम्बन्धों का अध्ययन है। 
ईस्टन के शब्दों में, 'राजनीतिक व्यवस्था किसी सामाज या पर्यावरण में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो मूल्यों का प्राधिकृत 
आंवटन करती है और वे उस समाज के लिए बाध्यकारी होते है।” 
”राजनीतिक व्यवस्था स्वंय में परिपूर्ण सता है जो उस वातावरण या परिवेश, जिसमें वह निहित होती है या जिसके अन्तर्गत प्रचलित होती 
है, उससे से पृथ्थक्‌ होती है।” 
"राजनीतिक व्यवस्था अन्तः क्रियाओं का वह समूह है जो नीतियों का निर्धारण करती है।” 
”यह नीतियों के माध्यम से मूल्यों का प्राधिकृत आंवटन करती है।” 
आमण्ड-पॉवेल के शब्दों में, राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अन्तः निर्भरता, सर्वव्यापकता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी 
प्रकार की सीमा का बोध होता है।” पॉवेल ने पारस्परिक निर्भरता या अन्तः निर्भरता का अर्थ बताया है कि किसी एक अंग या भाग में बदलाव 
आने पर सम्पूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। 
राजनीतिक व्यवस्था के बारे में दी गई इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक प्रणाली भी एक ऐसी उप व्यवस्था है जिसके विभिन्‍न 
अंगों में अन्तः निर्भरता, अन्तः क्रिया और अन्तः सम्बन्धता के संलक्षण विद्यमान होते है। किसी एक में परिवर्तन अन्य में भी परिवर्तन ला 
देता है। यह व्यवस्था ऐसी पूर्ण सता है जो कि पर्यावरणीय दबावों या परिवर्तनों का सामना करने की क्षमता रखती है। इस व्यवस्था को इसके 
लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है। 

राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं : 
राजनीतिक व्यवस्था या आगत-निर्गत उपागम व्यवस्था विश्लेषण का एक प्रत्यय या व्युत्पन्न है। ईस्टन ही वह प्रथम विचारक है जिसने 
व्यवस्था उपागम को राजनीतिक दशष्टि से प्रस्तुत किया है । उसने नवीन व सहायक स्वरूप में राजनीतिक परिदृश्य के भीतर एक सिद्धान्त 
की तरह से इसे प्रस्तुत करने में सफल भूमिका का निर्वहन किया है। उसने राजनीतिक व्यवस्था को अपने राजनीतिक विश्लेषण का केन्द्रीय 
विषय बनाया है और विविध राजनीतिक प्रणालियों के अन्तः व्यवहार का अध्ययन किया है। उसके अनुसार राजनीतिक प्रणाली उन अन्तः 
क्रियाओं का स्वरूप है जिसके माध्यम से मूल्यों का प्राधिकृत आंवटन होता है और उन्हें समाज के लिए लागू किया जाता है। राजनीतिक 
प्रणाली के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैः- 


. राजनीतिक प्रणाली अन्तः क्रियाओं के समूह की नियमित (१८४००75९०) प्रणाली है जहाँ इसके तत्वों या भागों के बीच अन्तः निर्भरता, 
अन्तः क्रियाशीलता और अन्तः सम्बन्ध ;लोगों व संस्थान के सम्बन्धों सहितद्ध पाए जाते है। 


2. यह किसी समाज के लिए मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन(4ए्र॥०ता909९ 40८40०॥ ० ५३।४९७) करती है अर्थात्‌ निर्णय बाध्यकारी 
होते है या इनका पालन नहीं करने पर वैधानिक अधिसता का प्रयोग किया जा सकता है। 


ही; ॥॥ 6 ] 
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3. राजनीतिक व्यवस्था की यह प्रक्रिया तीन चरणों में अर्थात्‌ आगत रूपान्तरण और निर्गत (पफएुपा -फशीई्शताांणा) 0 (.एणएशआंणा 
- 0०%०/०) के रूप में संचात्रित होती है। यह प्रक्रिया पुनः निवेश चक्र या प्रतिसम्भरण (7९€८१७०८८ 7,009) के माध्यम से गतिशील 
(79श/भा॥८)रहती है। अतः इसे सत्त चक्रीय प्रवाह (0००॥४॥075$ १00७४०॥ 709७) भी कहा जाता है। 

4. राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिक्रिया तंत्र या प्रतिरक्षक तंत्र (72९0७4८९ 7,000 ० १८४5००१५८ ](८८४५ग॥ं४7) सबसे महत्वपूर्ण होता है 
क्योंकि व्यवस्था इसी के माध्यम से स्वंय को सुरक्षित बनाए रखती है या गतिशील रहती है। फिर भी इसका मूल स्वरूप बदल (अनुकूलन- 
प्रतिकूलन) सकता है। अतः यह एक रक्षक प्रणाली है जो पर्यावरणीय दबावों, तनावों, असंतुलनों से व्यवस्था की रक्षा करता है। आगत- 
निर्गत प्रक्रिया द्विपक्षीय (पर्यावरण से व्यवस्था और व्यवस्था से पर्यावरण) और निर्णय प्रक्रिया त्रिपक्षीय (आगत, रूपान्तरण व निर्गत 
) एवं रूपान्तरण प्रक्रिया एक पक्षीय (व्यवस्था के भीतर एक ही दिशा में) होती है। 

5. राजनीतिक व्यवस्था एक प्राकृतिक प्रणाली के समान है जिसमें स्वंय में विनियमन (5९ ए८४००५४॥४) की, अपनी 
प्रक्रियाओं(70८९५$) एवं संरचनाओं($४7प८पए7८५)को परिवर्तित करने, सही स्वरूप देने और समायोजित(/०]प८४ ० $एशशा।१ां८ 
409700०07) करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। 

6. जिस समाज या पर्यावरण में यह कार्य करती है वह दो प्रकार का होता है अर्थात्‌ राष्ट्रीय (राजनीतिक, पारिस्थितिकीय व सामाजिक) व 
अन्तर्शष्ट्रीय समाज (पारदेशीय, राजनीतिक, पारिथितिकीय व सामाजिक)। 

7. राजनीतिक प्रणाली, अन्य प्रणात्रियों से भिन्‍न होती है परन्तु भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक व पारिस्थितिकीय पर्यावरण का इस 
पर प्रभाव पड़ता है और इनकी सबकी अपनी सीमाएं होती है। 

8. आगत प्रणाली मांग व समर्थन के द्वारा तथा निर्गत प्रणाली नीतियों व निर्णयों व पुनः निवेश चक्र के माध्यम से संचालित होती है। 


राजनीतिक प्रणाल्र की प्रक्रिया को निम्न रेखाचित्र के माध्यम से समझाया गया है :- 


] ॥ 8 4 रा] 
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आगत-निर्गत की प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्था सिद्धान्त में संतुलन की स्थिति को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आगत 
निर्गत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था और घरेलू एवं विदेशी घटकों की प्रभावशीलता को शामित्र करता है। आगत- घरेलू समाज, राजनीतिक 
अभिजन, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण या अन्य किसी में से भी आ सकते है। 

रेखाचित्र का स्पष्टीकरण : 

सामान्यतः मांगों के दो स्वरुप होते हैं। पहले स्वरूप में एक व्यवस्था के भीतर से व दूसरी व्यवस्था के बाहर से उत्पन्न होने वाली मांग। दूसरे 
स्वरूप में राष्ट्रीय पर्यावरण से उत्पन्न होने वाली मांग व अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण से उत्पन्न होने वाली मांग। इसी तरह से समर्थन के भी दो 
स्वरूप होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से समर्थन तथा राजनीतिक प्रणाली के बाहर से मिलने वाला समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण 
से प्राप्त होने वाला समर्थन और राष्ट्रीय पर्यावरण से मित्रने वाला समर्थन। 
मांग व समर्थन के मध्य कार्य करने वाला एक नियामक तंत्र(ए€४टणथ०ण-7 ४८८ाथांआ)) होता है। इस नियामकीय तंत्र में चार 
विनियमनकारी तत्व(२८९४०४०४ 8॥0॥7९॥5) होते है। होते हैं। दुवारपाल(56८८८९७९/$) अर्थात्‌ राजनीतिक दल व दबाव समूह 
सामाजिक पर्यावरण से आने वाली मांगों को सीमित करते है और उन्हें सही स्वरूप प्रदान करते है। 
सांस्कृतिक परिसंचरण तंत्र (0०/ए7७३। !४९८४५०४ंआ9) यह सामाजिक व सांस्कृतिक मानकों के माध्यम से मांग के उचित और अनुचित 
स्वरूप का निर्धारण करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है। संप्रेषण चैनल((००॥॥प7८४४०॥ ८॥५॥725) संप्रेषण तंत्र मांग पहुँचाने 
वाली वाहीकाओं के रूप में कार्य करता है। अतः प्रत्येक माँग को इसी माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण से मांगों की संख्या कम 
हो जाती है। रूपांतर प्रक्रिया (0०॥ए९7४४४०॥ 770८८$$) कार्यकारी प्रशासनिक तंत्र, पर्यावरण-प्रक्रिया मांगों को सीमित व विनियमित करने 


रे है 8 | 
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में निर्णायक भूमिका निभाते है। सभी नियामकीय तत्व राजनीतिक प्रणाली को तनाव और दबाव से बचाने का कार्य करते हैं। 
फीडबैक तंत्र व्यवस्था का परिरक्षण तंत्र होता है जो तनाव, दबाव और असंतुलन से व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करता है। 

(फ्रां 5 3 09 705९] जगा ॥35$ ८३९९ ८एटांट 270 ८०7॥ं)रप0प5$ 9702255 2079.) 

आगतों वनिर्गतों के प्रमख प्रकार ('ए9९४ ० परफ्पॉा-07फए/) : 
राजनीतिक प्रणाली जिन आगतों व निर्गतों के माध्यम से संचालित होती है उनकों सामान्यतया चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
मांगों के प्रकार (१9९४ ण॑ 7शा90$) : 
आगत प्रक्रिया के रूप में पर्यावरण से आने वाली मांगे चार प्रकार की होती है। 
.. वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन सम्बन्धी मांग : ऐसी मांगे जो कि सामाजिक व आर्थिक संरचना के विकास से सम्बन्धित होती है। नागरिक 
अपने सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं को राजनीतिक प्रणाली से प्राप्त करना चाहते है। जैसे कि सड़क, शिक्षा, रोजगार इत्यादि 
की मांग। 
ग. व्यवहार के विनियमन सम्बन्धी मांग : पर्यावरण से उप्पन्न होनी वाली ऐसी मांगे जो कि समाज मे नागरिकों के सामाजिक व्यवहार, 
सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक व्यवहार के विनियमन से सम्बन्धित होती है। जैसे कि वैवाहिक कानून, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता, नागरिक 
समझ को बढाना इत्यादि। 
गा. राजनीतिक जीवन में सहभागिता की मांग : राजनीतिक विचारकों ने मानव को स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी माना है। वह सदैव 
राजनीतिक प्रणाली में अपनी भागीदारी की इच्छा रखता है। यही कारण है कि वह सदैव दूसरों के कर्तव्यों की अपेक्षा अपने अधिकारों पर 
अधिक बल देता है। राजनीतिक अधिकार की मांग ही सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की मांग होती है। 
79५. संचार व सूचना सम्बन्धी मांग : प्रत्येक नागरिक सदैव यह जानकारी रखना चाहता है कि जिस राजनीतिक प्रणाली का वह सदस्य है, वह 
किस प्रकार के कार्यों का निर्वहन कर रही है? वह इसका विवरण जानना चाहता है। सरकारी नीति, सार्वजनिक कार्य, निर्णय प्रक्रिया, नागरिक 
चार्टर, सिवित्र सोसायटी, सूचना का अधिकार, लोकपाल, लोकायुक्त इत्यादि इसी प्रकार की मांगों के उदाहरण है। 
जिस तरह से पर्यावरण से उठने वाली मांगों को चार स्वरूपों में विवेचित किया गया है ठीक उसी तरह से मांगों को मिलने वाले समर्थन को भी 
चार प्रकारों में विभाजित किया गया है। 
.. माली या भौतिक समर्थन (४2८४ ४। 5797०) : पर्यावरण से उठने वाली मांगों को नागरिकों की तरफ से मिलने वाला समर्थन माली 
समर्थन है। राज्य के द्वारा आरोपित करों का भुगतान, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन, सैन्य अथवा नागरिक सेवाओं का निष्पादन 
इत्यादि। 
पर. नियमों का समर्थन(00॥९ ० 7,9७) : प्रणाली की व्यवस्था का संचालन करने, शासन व्यवस्था का संचालन, शान्ति, सुरक्षा व कानून 
व्यवस्था की अनुपालना के लिए नागरिकों के द्वारा कानून के शासन का पालन करना व उसके प्रति सम्मान की भावना रखना नियम रूपी 
समर्थन है। 
गा. सहभागिता का समर्थन : राजनीतिक सहभागिता के लिए ऐसे मंचों की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर जनता अपनी सक्रिय भूमिका निभा 
सकें। जैसे कि भारत के संविधान में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक विषयों पर निर्णयन की प्रक्रिया में जनता अपनी सक्रिय 
भूमिका निभाती है। 
7५. सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी समर्थन : नागरिक सदैव यह जानना चाहते है कि उनकी समस्याओं के निदान में सरकार की क्या भूमिका 
है? सरकार के द्वारा की जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए, इसका समर्थन करने के साथ ही सरकारी अधिसता, 
राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक, राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना इत्यादि इसी के प्रतीक है। 
राजनीतिक व्यवस्था के कार्य : 
राजनीतिक प्रणाली सामान्यतया चार प्रकार के कार्यों का निर्वहन करती है। 
[. चयन व संयुक्तिकरण का कार्य : राजनीतिक प्रणाली समाज से आने वाली विभिन्‍न और विविध मांगों में से कुछ का चयन करती है। 
पर्यावरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्‍न मांगों का संयुक्तिकरण किया जाता है। 
पर. रूपान्तरण का कार्य : यह राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख प्रकार्यों में से एक है। इसे सत्तात्मक निर्णयन का कार्य कहा जाता है। यह 
राजनीतिक प्रणली का संस्थागत प्रकार्य होता है। 
गा. व्यवस्था अनुरक्षण का कार्य : राजनीतिक प्रणाली को आन्तरिक व बाह्य क्षेत्र से तथा राष्ट्रीय एवं पार राष्ट्रीय पर्यावरण से कई प्रकार के 
दबाव एवं तनाव का सामना करना पड़ता है। इनसे व्यवस्था को सुरक्षित रखना प्रणाली का मुख्य ध्येय होता है अन्यथा प्रणाली के विखण्डन 
की समस्या बनी रहती है। 
79५. व्यवस्था अनुकूलन का कार्य : परिवर्तित राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशाओं के अनुरूप राजनीतिक प्रणाली द्वारा स्वयं को ढ़ाल 
लेना ही व्यवस्था अनुकूलन का कार्य है। यह राजनीतिक समाजीकरण का कार्य है। आगतों के समान निर्गतों को भी चार भागों में विभाजित 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


किया गया है। 

आगतों के समान निर्गतों को भी चार भागों में विभाजित किया गया है। निर्गत के अन्तर्गत राजनीतिक प्रणाली के निर्णयों, नीतियों, कार्यक्रमों 
को शामिल किया जाता है। 

॥. दोहन का निर्णय (7%793८४०॥) : राजनीतिक प्रणाली को प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के दोहन के लिए आर्थिक भुगतानों की 
आवश्यकता होती है। अतः प्रणाली अपने नागरिकों से कर, विविध प्रकार के शुल्क और सेवा को प्राप्त करती है। 

पर. व्यवहार विनियमन का निर्गत (१८४ए०॥४ं०ा॥ ० प्रण्गात्ना 8९॥०एशं०ए० : प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली विशिष्ट प्रकार के पर्यावरण में 
स्थित होती है। इस पर्यावरण में अनेक प्रकार की राजनीतिक उप प्रणात्रियां होती है। मानव एक सामाजिक व राजनीतिक प्राणी होता है। 
इसलिए उसका व्यवहार अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और इसी कारण से उसके व्यवहार को विनियमित रखना राजनीतिक 
प्रणाली के लिए आवश्यक हो जाता हैं। राजनीतिक प्रणाली इसके लिए अनेक प्रकार के नियम, विनियम व कानून बनाती है। 

गा. वस्तु, सेवा, पद व पुरस्कार निर्गत : राजनीतिक प्रणाली के द्वारा अपने नागरिकों को अनेक प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं को निर्गत के 
रूप में प्रदान करना होता है। वह अपने भीतर व बाहर श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वालों को ईनाम भी प्रदान करती है। 

0५. प्रतीकात्मक निर्गत : इसका सम्बन्ध राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान व गीत से होता है। राजनीतिक प्रणाली अपने इन प्रतीकों के प्रति 
सम्मान, आदर प्राप्त करना चाहती है। 

आलोचनाएं (टननंलंडग) : 

ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण सिद्धान्त ने राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम को गति व निरन्तरता प्रदान की है। तुलनात्मक राजनीति 
में इसका आरम्भ करने वाला ईस्टन ही पहला विचारक है। ईस्टन के सिद्धान्त की कुछ कमियां रही है जिनक आधार पर शोधार्थियों ने 
आलोचनाएं की है। प्रो. एस. पी. वर्मा के विचार है कि ईस्टन आनुभाविक विश्लेषण की परम्परा को स्थापित करने में असफल्र रहा हैं। यूजेन 
मेहन (४8ए९४०॥९ ॥४८८४०५7) के अनुसार ईस्टन का व्यवस्था उपागम वास्वत में सिद्धान्त पर कम और अवधारणा पर अधिक बल देता है। 
व्यवस्था विश्लेषण का यह प्रथम प्रत्यय राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था के संरक्षण व देखरेख पर अधिक ध्यान देता है। इसी के साथ वह 
परिवर्तन के लिए अनुकूलन(॥०५0०/५४07) तनाव के नियमन(२९४७७४०॥ ० 50255), राजनीतिक स्थिरता (70॥0८१ 8०99) और 
संतुलन या साम्य अवस्था (४0ण०ं॥०97ंपग०) की वकालात करता है। ऐसा करके ईस्टन ने वस्तुतः यथास्थिति का ही समर्थन किया है न कि 
गतिशीलता का, अर्थात्‌ यह उपागम गतिशील न होकर स्थिर होता है। ईस्टन के सिद्धान्त पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि यह केवल 
व्यापकता या विस्तृत स्तर (१४३८० 7,2४८) पर ही अध्यय्न करता है। यह संकीर्ण इष्टिकोण का समर्थन करता है जो कि केवल विकसित 
देशों तक विशेष रूप से अमेरिका और पश्चिमी दूनिया के क्षेत्र तक सीमित रहा है। आगत-निर्गत उपागम वास्तव में इतिहास का बहुत कम 
तथा वर्तमान का बहुत अधिक अध्ययन करता है और भविष्य के बारे में कोई दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता है। इसीलिए इसका पतन हो गया 
है। 
महत्व (ए70797८८) : 
उपर्युक्त आलोचनाओं या कमियों के बाद भी ईस्टन के सिद्धान्त का राजनीतिक विश्लेषण उपागम के अन्तर्गत विशेष महत्व है। यह 
तुलनात्मक विश्लेषण के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक उपलब्ध कराता है। इसने तुलनात्मक अध्ययन को रचनात्मक और रूचिपूर्ण बनाने हेतु 
विषय सामग्री उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। उसने राजनीतिक विज्ञानियों के लिए समग्र व्यवस्थावादी इष्टिकोण 
उपलब्ध कराया है। यूगेन जो की आलोचक भी है उनका यह कहना है कि ईस्टन ने सामान्य कार्यात्मक सिद्धान्त उपलब्ध कराया है। 


७69 


संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम 
(शापटॉफ्बों - #प्राटांणा॥ 4977092॥) 

यह व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत या राजनीतिक विश्लेषण का दूसरा संप्रत्यय है जिसने ईस्टन सिद्धांत को आगे बढ़ाया है यह 
प्रणाली या व्यवस्था सिद्धांत का अग्रिम चरण है। ईस्टन सिद्धांत केवल अमेरिका एवं यूरोपियन राजनीतिक प्रणाल्रियों पर केंद्रित रहा 
जिसके माध्यम से द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ नवोदित एवं विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणाली को समझना संभव नहीं हुआ | अतः 
विकासशील देशों में राजनीतिक बदलाव या अस्थिरता को समझने हेतु 960 के दशक में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपगम का उदय हुआ। 
विकासशील देशों की व्यवस्था प्रणात्रियों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन, अस्थिरता, राष्ट्र-राज्य निर्माण, सहभागिता, वितरण जैसी इत्यादि 
समस्याएं दिखाई दे रही थी। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग मानवशास्त्र (५7/90700०४५) विषय में मानवशास्त्री मैलिनोवस्की(छ. 
४०॥॥0०४७त) रेडक्लिफ ब्राउन(४. 7२३०८शररॉ८ छा०७7) के द्वारा आदिम समुदायों के विशेष कृत्यों (एपरा/८0॥5) तंत्र मंत्र(१४४९०) 
धर्म-कर्म (/225) और विधि-विधान (श०४।$)का अध्ययन करने के लिए किया गया। जिसे आगे चलकर समाजशास्त्री टेलकॉट पारसंस 
(7४।००॥ ?४75०॥5)ने सभ्य समाजों का अध्ययन करने के लिए विकसित किया। इसके विकास में मर्टन, लेवी, ऑर्थर और डेविड ट्टमैन 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


इत्यादि ने प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। तुलनात्मक राजनीति में इसे सिद्धांत के रूप में विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीति 
विज्ञानी आमंड (8॥7070) को जाता है। आमण्ड व कोलमैन की रचना 'दि पॉलिटिक्स ऑफ डवलपिंग एरियाज' (एफ्ञ८ एगांपंट$ ० 
7९ए९०एांग8 ७7९४४,960) के अंतर्गत इस सिद्धांत का परिचय दिया गया है। आमण्ड के अनुसार ईस्टन का सिद्धांत अधूरा है जहाँ 
इनपुट-आउटपुट प्रक्रिया में संस्थाओं या सूचनाओं का विवेचन किया गया है तथापि उनके कृत्यों का उल्लेख नहीं किया गया है और वह केवल 
विकसित देशों की राजनीतिक प्रणात्रियों पर ही केंद्रित रहा है। 
प्रत्येक राष्ट्र में राजनीतिक प्रणात्रियाँ विद्यमान होती हैं यद्यपि उनमें विविधता एवं भिन्‍नता पाई जाती है। प्रत्येक राज्य में राजनीतिक 
व्यवस्था कुछ समान विशेष कार्यों का निष्पादन करती है और इन कार्यों को सम्पादित करने हेतु निर्धारित संरचनाएं होती है। राजनीतिक 
कार्यों को सम्पन्न करने वाली निर्धारित संरचनाएं बहुकार्यमुखी (॥४०४॥प०८४०॥०)) और मिश्रित स्वरूप वाली होती है। इसे संरचनात्मक- 
प्रकार्यात्मक उपागम (हपए्रलपाब! -ग्परालांगाबं 297709८॥) या कृत्यात्मक-अपकृत्यात्मक (#फालांणाबे -र्नपिलां०79) या 
विकासात्मक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। 
सात संरचनाएं व उनके साथ कार्य, संरचनाएं जो राजनीतिक प्रणाली के स्थायित्व में सहायक हो अथवा बाधक हो विकासशील देशों को 
विकसित होने या आगे बढ़ने का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। प्रोफ़ेसर युंग (४०००४)के अनुसार यह ईस्टन के आधारभूत सिद्धांत को ही विकसित 
करने वाला व्यवस्था विश्लेषण का अन्य प्रत्यय है। इसका केंद्रीय विषय है कि संरचना क्या है? उसके आधारभूत कृत्य क्या हैं? और समाज 
की दशा क्‍या है? 
संरचनात्मक-पकार्यात्मक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं (छ4॥नझंट (्ब्रापा2$ ० $&व7 पफाट09) : 
यह व्यवस्था विश्लेषण का अन्य प्रत्यय हैं जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण (]४४॥0797०९) एवं उसकी नियमन (२८४०।५४०॥) पर 
केंद्रित है। इस सिद्धांत की मूल मान्यता है कि सभी राजनीतिक प्रणाल्रियाँ अपनी संरचनाओं के माध्यम से कृत्यों का संपादन करती हैं। 
समाज या पर्यावरण एक अंतः निर्भर प्रणाली है जिसका प्रत्येक घटक या तत्व या भाग किसी विशेष कृत्य का निष्पादन करता है और उसका 
मूल्न उद्देश्य संतुलन या साम्य अवस्था (एव॒ण॑॥97ंण॥) को बनाए रखना होता है। समाज एक समग्र या एकीकृत व्यवस्था है जिसके भाग 
या अंग अन्तः संबंधित होते हैं। सामाजिक प्रणाली की मूल् प्रवृत्ति है कि व्यवस्था अनुरक्षण एवं संतुलन की व्यवस्था उसके भीतर अंतर्निहित 
होती है और वह आंतरिक या बाहय तनाव और दबाव को दूर करने की क्षमता रखती है। व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन स्वाभाविक होते हैं न 
कि अचानक या क्रांतिकारी परंतु यह बदलाव सदैव सामान्य व अनुकूलित या स्वीकार्य होते हैं। व्यवस्था के अपने लक्ष्य, सिद्धांत, कृत्य और 
संरचनाएं होती हैं। सभी प्रणाल्रियों में संरचनाओं व कृत्यों का वैधानिक प्रारूप होता है यद्यपि इनमें विविधता एवं विभेदीकरण होता है। 
आमण्ड के अनुसार राजनीतिक प्रणाली के ध्येय और उसकी विशेषताएं : 
राजनीतिक प्रणाली एक समाज में राजनीतिक गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र को व्यक्त करती है। आमंड के अनुसार इस राजनीतिक प्रणाली 
के कुछ लक्षण होते हैं। आमण्ड के अनूसार इसकी तीन मुख्य और पाँच उप-मुख्य विशेषताएं और चार लक्ष्य होते हैं। इनका विवरण जी. ए. 
आमण्ड व जी. बी. पॉवेल (6. ७. ७॥7070 970 6.8. ए०४८॥) की पुस्तक 'कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स : ए डवल्लपमेण्ट एप्रोच' (0०॥9थ-थ्वांए2 
एणांप८5: ७ 70९ए20/०एएण८०ा #9797049८॥, 966) के अन्तर्गत किया है। 
.. सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता ((णाएफाटाशाआंएटा255 ) : 
राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक प्रणाली का उप-भाग है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है भले ही वह पिछड़ा हो या विकासशील हो या 
विकसित अथवा औपचारिक या अनौपचारिक। कैसा भी समाज हो अर्थात्‌ रक्त समूह, भाषाई, प्रस्थिति, जाति समूह, धार्मिक या सांस्कृतिक 
या हिंसक या विद्रोही या अन्य समाज। सर्वत्र आगत-निर्गत प्रणाली कार्य करती है। राजतंत्र से ल्रोकतंत्र ,पूंजीवाद से समाजवाद या अन्य 
किसी वाद तक। 
पर. अंतः निर्भरता(स्‍९2-१९०ए०शावशला८९) ; 
राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था के विभिन्‍न अंगों या भागों के बीच अंतः निर्भरता पाई जाती है। एक उप समूह (5५७४९४$) की अंतः क्रिया 
में परिवर्तन आने से अन्य सभी उप समूहों में परिवर्तन आ जाता है अथवा पूरी व्यवस्था ही प्रभावित होती है क्योंकि सभी उप समूहों के कार्य 
अंतः निर्भर होते हैं जैसे कि चुनाव प्रक्रिया में तकनीक अर्थात्‌ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (7५]५)का प्रयोग करने से राजनीतिक प्रणाली व 
राष्ट्रीय तथा पार राष्ट्रीय पर्यावरण में परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि कार में डीजल के जल जाने से अन्य पार्ट्स पर प्रभाव 
पड़ना। 
गा. सीमा रेखाएं (80प्रातव2९४) : 
प्रत्येक सामाजिक प्रणाली में अनेक उप व्यवस्थाएं निहित होती है। कोई भी प्रणाली किसी न किसी एक बिन्दु से आरम्भ होती है और किसी 
न किसी स्थान पर रूकती है। अतः प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के दुवारा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बीच अपनी अपनी सीमाओं 
का निर्धारण किया जाता है। एक राजनीतिक प्रणाली वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर अन्य प्रणालियों का सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। आमण्ड 
के अनुसार ”जब हम अच्छी या बुरी प्रणाली की बात करते हैं तो हमें व्यवस्था के क्षेत्र की बात करनी चाहिए।” जैसे कि मतदाता के द्वारा 
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अपने खेत पर काम को छोड़कर मतदान केंद्र पर जाना आर्थिक सीमा से राजनीतिक सीमा में प्रवेश करना है। 
उप-लक्षण : 
राजनीतिक व्यवस्था की प्रथम एवं मुख्य विशेषता में ही अन्य पाँच विशेषताएँ निहित होती हैं। 
[. राजनीतिक व्यवस्था की सर्वव्यापकता : 
प्रत्येक समाज में अनेक प्रणालियाँ पाई जाती हैं जिनमें से एक प्रणाली है राजनीतिक प्रणाली। समाज या पर्यावरण का स्वरूप कैसा भी हो 
अर्थात कबीलाई समाज या आधुनिक समाज, पिछड़ा या विकसित समाज, उदारवादी या समाजवादी समाज या साम्यवादी समाज, धार्मिक 
या सांस्कृतिक समाज या समाज का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। अतः राजनीतिक प्रणाली प्रत्येक देश के समाज में अनिवार्य रूप से पाई 
जाती है। 
ग.. राजनीतिक व्यवस्था के कृत्यों की सर्वव्यापकता : 
राजनीतिक प्रणाली के द्वारा प्रत्येक समाज में अनेक कृत्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रणाली औपचारिक या अनौपचारिक सभी प्रकार 
के कार्य करती है और इन कार्यो को निष्पादित करने की वैध शक्ति भी रखती है। सामान्यतः प्रणाली सात प्रकार के कृत्यों को संपादित करती 
है। 
गा. राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं की सर्वव्यापकता : 
प्रत्येक प्रणाली समाज के आंतरिक रूप में कार्य करती है। प्रत्येक कार्य को संपनन्‍न करने के लिए निश्चित संरचनाएं होती हैं। यह कार्य 
विशेषीकरण का सिद्धांत है। संरचना, संस्था की अपेक्षा अधिक व्यापक स्वरूप को व्यक्त करती है। 
॥५. राजनीतिक व्यवस्था के कृत्यों-संरचनाओं की विविधता : 
राजनीतिक प्रणाली के द्वारा विशेष कृत्यों को सम्पादित करने के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं परंतु इन कृत्यों एवं संरचनाओं में विशेषीकरण 
के साथ-साथ बहुकार्यता का लक्षण भी पाया जाता है। 
9५. राजनीतिक व्यवस्था का मिश्रित सांस्कृतिक स्वरूप : 
राज्य जिसे डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का नाम दिया है उसका ऐतिहासिक विकास कबीला राज्य, प्राच्य राज्य, यूनानी राज्य, 
रोमन राज्य, सामंतवादी राज्य और राष्ट्र राज्य के क्रम में हुआ है। ब्रिटिश संसद, भारतीय न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा 
ली जाने वाली शपथ और कार्यवाही शुरू करने से पूर्व ब्रिटिश संसद में प्रार्थना करना तथा संसद को स्थगित करने से पूर्व पारम्परिक परम्परा 
के रूप में पीठासीन अधिकारी गद॒दा (0९८०7००7४०| १४८४५) कंधे पर लेकर वेल में जाता है और इसके बाद सदन का स्थगन होता है, इत्यादि 
इसी के उदाहरण हैं। 
आमण्ड ने ईस्टन की मान्यताओं को स्वीकार किया है अतः व्यवस्था की त्रिमुखी प्रक्रिया इनपुट-रूपांतरण-आउटपुट के रूप में समझाया है। 
इस पर्यावरण में राजनीतिक संरचना राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक अभिजन निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। इन्हें आमंड ने 
राजनीति व्यवस्था के तीन संरचनात्मक लक्षण बताया है जो इसकी अंतर्गत अंतर्वस्तु में दिखाई देते हैं। 
आमण्ड ने पारसंस, ईस्टन तथा मैक्स वेबर की संयुक्त विचारधारा को स्वीकार किया है अर्थात्‌ राजनीतिक प्रणाली की परिभाषा सभी स्वतंत्र 
समाजों में अंतः क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो वैधानिक भौतिक शक्ति या उसके भय से एकीकरण व अनुकूलन का कार्य निष्पादन करती 
है। 

राजनीतिक प्रणाली के मुख्य कार्य : 
प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली मुख्यतः चार प्रकार के कार्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है पारसंस ने किसी सामाजिक 
व्यवस्था के लिए इन कार्यों को अपरिहार्य बताया है। आमण्ड ने भी इन्हीं कार्यों का समर्थन किया है। राजनीतिक प्रणाली के ऐसे अनिवार्य 
कार्य निम्नलिखित हैं :- 
.. लक्ष्य सिद्धि का कार्य (604 4श्राग्राशा) : 
प्रत्येक प्रणाली की अपने अंतर्निहित लक्ष्य होते हैं जिनको केंद्र में रखकर ही कोई राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण में कृत्यों का संपादन करती 
है। उसका मूल्र उद्देश्य या औचित्य उन कारकों या घटकों का पता लगाना होता है जो उसे पर्यावरण में प्रासंगिक बनाते हैं और वैधता प्रदान 
करते हैं। इससे अपने स्वरूप को बनाए रखने में वह सफल हो जाती है। 
पर. अनुकूलन का कार्य (409ए9/970) : 
यह राजनीतिक प्रणाली के लिए संसाधनों को जुटाने का कार्य है। देश, काल व परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप स्वयं के स्वरूप को 
समायोजित कर लेना ही अनुकूलन है। राजनीतिक संस्कृति का प्रारूप इसके लिए बहुत उपयोगी होता है अर्थात्‌ राजनीतिक प्रणाली के बारे में 
लोगों का दैनिक चिंतन, विचार मूल्य, अभिवृत्तियाँ इत्यादि को शामिल्र किया गया हैं। 
गा. एकीकरण का कार्य (]ञा८ट्ठाब्वांणा) : 
राजनीतिक प्रणाली अंतः क्रिया करने वाले उप समूहों का एक भाग है इन सब तत्वों या घटकों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न न हो 
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यही व्यवस्था का मुख्य ध्येय होता है। ये तत्व अंतः निर्भर, अंतः संबंधित और अंतः क्रिया करने वाले होते हैं। एक तत्व में परिवर्तन से अन्य 
सभी तत्वों में बदलाव आ जाता है जो व्यवस्था में तनाव उत्पन्न कर देता है। व्यवस्था को एकीकृत या समन्वित स्वरूप में रखना अपरिहार्य 
होता है। 

09५. प्रतिमान अनुरक्षण का कार्य (एथाटात श4वं॥राशा॥॥८९) : 

पर्यावरण में अनेक प्रकार की बदलाव आते हैं। व्यवस्था पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आंतरिक रूप से आगतों के रूप में दबाव आते रहते हैं। 
इससे अनेक बार क्षति भी पहुंचती है परंतु इन दबावों का सामना तनाव का प्रबंधन कर प्रणाली को सुचारू स्वरूप में बनाए रखना प्रारूप 
अनुरक्षण का ही कार्य होता है 

ईस्टन ने चयन व संयुक्तिकरण, रूपांतरण तथा अनुकूलन व अनुरक्षण से सम्बन्धित चार कार्यों का उल्लेख किया है। 

आमण्ड व पॉवेल मूलतः आगत कृत्यों और अनौपचारिक तत्वों पर विशेष बल देते हैं। यह रेखाचित्र आगत रूपांतरण और निर्गत की प्रक्रियाओं 
में संचालित होता है। आमंड के व्यवस्था विश्लेषण को निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है :- 


|. गालांणा$ शञाप्ॉप्राट5 न्णालाणा5 शापटॉपाल5. 0 
र ?0॥॥0॥| न्क्यात, ?िट्टश रिपाल च३ांताएं [.€एांडव्वंप्रार 
8॥$9 05 नियम निर्माण का व्यवस्थापिका 
890टांब्ाइशआांणा. (70095 थात यम 
न 62008 --» | कार्य 
]0 छितपट्नांजाओं, वः 
रिव्टाप्रांगाला रिलॉड्रागा5 था0 
राजनीतिक $0८/॥| हि 
समाजीकरण एवं. जमाप्रांणा$ ?07ां८व्व 
राजनीतिक भर्ती 
5५शांशा। यह 
ए. हालालड। जांलल्डा 0 राजनीतिक कि ५4 4320।00 0) 2 
१३५ ५।।(।। ५ की ५५५ ३)॥|५५ राजनीतिक #फुएस्थ्ांजा.. कार्यपालिका 
(हित संयुक्तिकरण (॥00७5 प्रणाली नियम अनुप्रयोग 
ए की. 4 ? जज ए 
या गीक 
का कार्य 
पर पे 
वालिटडा ?०णाएंटब। रिए॑ट एकंटांआए 
आ #शशाल्एथांणा.. रिक्ञा25 _> |590०9८०ांणा न्यायपालिका नि 
हित समूहीकरण ._ राजनीतिक दल कै नियम अधिनिर्णय 
ग र्ग 
५५) ७१ ४४५७५ ४८०४8 
त (एणाधाफांएां त 
णा 
राजनीतिक 
सम्प्रेषण न्ज्े 


शापटाप्रा॥ - शाटांणाओं ४०9९ 


संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण सिद्धान्त : 

इस उपागम का स्पष्टीकरण तीन स्वरूपों आगत प्रक्रिया, रूपान्तरण प्रक्रिया और निर्गत प्रक्रिया के रूप में निम्न प्रकार से किया जा 
सकता हैः- 
आगत प्रक्रिया (7 7?70८९४७) : 
आमण्ड ने ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत आगत प्रणाली के स्वरूप को ही अपनाया है अर्थात्‌ मांग के रूप में आगत में वस्तुओं व सेवाओं के वितरण 
की मांग, व्यवहार विनियमन, राजनीतिक सहभागिता, संप्रेषण व सूचना संबंधी मांग शामिल्र है तथा समर्थन के रूप में भौतिक समर्थन, 
कानून व नियमों का पालन, सहभागिता समर्थन, सरकारी संप्रेषण के प्रति सजग, सार्वजनिक सत्ता का सम्मान इत्यादि शामिल है। 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


राष्ट्रीय समाज, राजनीतिक अभिजन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण से उत्पन्न होते हैं उनको निर्गत में बदलना ही प्रणाली के लक्ष्य होते हैं जो 
नीतियों व निर्णयों के रूप में दिखाई देते हैं। निर्गत प्रक्रिया के प्रकार भी समर्थन प्रकारों से निकटतम संबंधित होते हैं। 

ईस्टन और पॉवेल दोनों ने अनूरक्षण व अनुकूलन (](थां॥्र2797८९ ४॥0 00५9(०५707) को राजनीतिक प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य बताया 
है। आगतों के आकार-प्रकार की निर्णयकारी राजनीतिक संस्कृति होती है। आगत कृत्य व संरचना अनौपचारिक स्वरूप में संचालित होते हैं 
जबकि निर्गत कृत्य व संरचना औपचारिक या सरकारी होते हैं। पावेत्र ने अपने सिद्धान्त में संरचना की अपेक्षा कृत्यों पर और औपचारिक 
की अपेक्षा अनौपचारिक संरचना व कृत्यों पर ध्यान दिया है। 

रूपान्तरण प्रक्रिया((१०॥रााप्रगांटवण 07 0णाएश-झंणा ?-0८2८$$) : 

आमण्ड ने सात प्रकार के आगत-निर्गत प्रकार्यों व उनको निष्पादित करने वाली सात प्रकार की संरचनाओं का उल्लेख किया है :- 

[. राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती : 

राजनीतिक संस्कृति इनपुट के लिए निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। राजनीतिक संस्कृति जिस प्रक्रिया से आगे बढ़ती है या एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी की ओर गमन अथवा प्रवाह करती है उसे ही राजनीतिक समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। निवेशों की आधार भूमि तैयार 
करने में आमण्ड ने राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती को निर्धारक तत्व माना है। मांगां व समर्थनों का स्वरूप और स्तर क्या है और कैसा 
होगा? यह संस्कृति के स्वरूप अर्थात संकीर्ण संस्कृति, अधीन संस्कृति और सहभागी संस्कृति अथवा नागरिक संस्कृति पर निर्भर करता है। 
राजनीतिक समाजीकरण के साधनों या माध्यमों के रूप में परिवार, शिक्षण संस्थान, पड़ौस या फिर सामाजिक पर्यावरण स्वयंसेवक समूह, 
नागरिक संगठन, जनसंपर्क के साधन, सरकार, दबाव या हित समूह और राजनीतिक दल इत्यादि होते हैं। इनसे एक नागरिक आजीवन 
संशोधित परिवर्तित एवं परिवद्र्धित राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करता है। अतः मांगों के समर्थन का आगत निरूपण राजनीतिक समाजीकरण 
द्वारा राजनीतिक संस्कृति ही होता है। यद्यपि राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती एक साथ नहीं चलते तथापि दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ 
रूप में जुड़े होते हैं परंतु राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सबको समान रुप से प्रशिक्षित नहीं करती है। अतः जन सक्रियता की प्रक्रिया में 
सभी व्यक्ति समान भागीदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक भर्ती का प्रेरणा स्रोत होती है जो कि राजनीतिक 
प्रणाली में व्यक्ति की सक्रियता का नियमन करती है व्यक्ति का राजनीतिकरण और भागीदारी आगत अर्थात मांग और समर्थन का स्वरूप 
प्रत्येक पर्यावरण में भिन्‍न-भिन्‍न होता है अर्थात्‌ तीव्रता, प्रकृति, उग्रता, समर्थकों की संख्या, गुणवत्ता इत्यादि अलग-अबग होते हैं इसे 
आमण्ड ने आगत प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग माना है। 

पर. हित स्वरूपीकरण या संयुक्तिकरण (पालाटश 4770९ए॥ॉ4ा70०ा) : 

आमण्ड ने प्रकार्यों को तुलना एवं विश्लेषण का आधार माना है। उसके अनुसार यह रूपांतरण प्रक्रिया का प्रथम प्रवर्ग है, (आमण्ड ने कुल छह 
प्रकार के प्रवर्ग माने है।) यह मांग के रूपांतरण(प7थ॥४0०7792007 ० 7)27970) का प्रथम चरण है अर्थात्‌ राजनीतिक समाजीकरण वह 
भर्ती की पृष्ठभूमि पर उत्पन्न व्यक्ति या समूह की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को राजनीतिक प्रणाली तक पहुँचाने योग्य मांग का स्वरूप 
देना। हितस्वरूपीकरण, राजनीतिक व सामाजिक सीमा की विभाजन रेखा है। जहाँ मांग का स्वरूप, शर्ते, नियम, प्रवृत्ति इत्यादि निर्धारित होते 
हैं। यह कृत्य संपन्न करने हेतु विशिष्ट संरचनाएँ होती है जैसे कि हित समूह, दबाव समूह या अन्य संगठन होते हैं यद्यपि अन्य संरचनाएं भी 
इस कार्य में भाग लेती हैं अर्थात्‌ यहाँ विविधीकरण का उद्देश्य आमण्ड ने राजनीतिक प्रणाली के एकीकरण बताया है। अतः हितस्वरूपीकरण 
मांग का प्रतिपादक है जो निवेश प्रक्रिया से मांग को रूपांतरण प्रक्रिया में भेज देता है। 

गा. हित समूहीकरण(राद्ाट्श 4828९४५7०ा) : 

यह रूपांतरण प्रक्रिया का दूसरा चरण है जहाँ पर अनेक समूहों के दूवारा रखी गई बहुत सारी या असंख्य मांगों को समन्वित या एकीकृत 
अथवा संयुक्तीकरण का स्वरूप प्रदान किया जाता है। मांगों को कम करना या न्यूनतम स्तर पर लाना ही हित समूहीकरण का कार्य कहलाता 
है। यहां अनेक मांगों को पारस्परिक सहमति से निर्णय कर सामान्य मांग का स्वरूप दे दिया जाता है। इस अनौपचारिक कृत्य को संपन्‍न 
करने के लिए विशेष संरचना राजनीतिक दल होते हैं। इस प्रक्रिया में तीन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथम हितसमूहीकरण की 
अभिक्रिया या माध्यम जो कि राजनीतिक अथवा अन्य संस्थाएँ और संगठन हैं। इनके अभाव में बिखरी हुई मांगों को सामान्य स्वरूप देना 
संभव नहीं हो सकता है। दूसरा हितसमूहीकरण की शैली या तरीका जिसमें सौदेबाजी, परम्परागत मूल्य आधारित या परंपरागत शैली जो की 
विकासशील देशों में प्रभावी होती है। तीसरे स्वरूप में हित स्पष्टीकरण का परिणाम शामिल्न किया गया है अर्थात्‌ व्यवस्था पर क्या प्रभाव 
पड़ता है? 

0५. राजनीतिक सम्प्रेषण(70॥0८9] (00एग्रागप्रंटववा0) : 

संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के भीतर और बाहर समाज में (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) राजनीतिक संचार सबसे महत्वपूर्ण रूपांतरण कृत्य 
हैं जिसके अभाव में व्यवस्था या संरचना कोई कार्य नहीं कर सकती है। संप्रेषण प्रत्येक प्रकार के संगठन का अपरिहार्य कारक होता है। समाज 
व अन्य व्यवस्थाएं संचार प्रक्रिया से ही आपस में कार्य कर पाती हैं। इस कृत्य की संरचना जन संचार के साधनों को माना गया है जो कि 
अनौपचारिक, प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत संचार हो सकता है अथवा परंपरागत सामाजिक संरचना, परिवारिक संगठन, औपचारिक संरचना या 


] कै! 4 ] 
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राजनीतिक दल दबाव समूह, हित समूह अथवा जनसंचार, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट अन्य रूपांतरण और निर्गत 
प्रक्रिया संचार से ही संचालित होती है। संचार प्रणाली का स्तर, चेतना ,तरीका, लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को प्रभावित ;नकारात्मक या सकारात्मक 
रूप मेंदध करते हैं। 
॥५. नियम निर्माण का कृत्य(एपा९ शत्वाता8) : 
इसे आधिकारिक या सत्तात्मक रुपांतरण कहा जाता है जो मुख्यतः औपचारिक संरचना द्वारा किया जाने वाला बाध्यकारी वैध नियम निर्माण 
है और व्यवस्थापिका या विधायिका इस औपचारिक कृत्य को संपन्‍न करने वाली औपचारिक संरचना होती है। यह औपचारिक रूपांतरण 
का प्रथम चरण है व्यवस्थापन के स्थान पर नियम निर्माण शब्द का प्रयोग उस आधुनिक जटिल संरचना के कारण किया गया है जहाँ तक 
यह कार्य अन्य संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है अर्थात एकीकरण के लिए विभेदीकरण संरचनाओं का विभिन्‍नकरण और विशेषीकरण 
कार्यात्मक संदर्भ में होता है अर्थात्‌ विशिष्ट कृत्य के लिए विशिष्ट संरचना होती है तथापि यह कभी भी अनेक संरचनाओं के द्वारा एक ही 
कार्य का प्रतिरोध नहीं है जैसे कि नियम निर्माण समाज, दल, समूह, संगठन, कार्यपालिका व न्यायपालिका भी करती है अथवा न्यायिक 
पुनरावल्रोकन, अध्यादेश सभी नियम निर्माण का कार्य करते है। अतः व्यवस्थापन कार्य भले ही व्यवस्थापिका करती हो परंतु नियम निर्माण 
का कृत्य केवल उसी के द्वारा किया जाने वाला अनन्य कार्य नहीं है। ये दोनों अलग-अलग होते हैं। 
9. नियम अनुप्रयोग (00९ 4ए9ए॥८4०॥) : 
नियम निर्माण की तरह ही नियम प्रयुक्ति या अनुप्रयोग या क्रियान्वयन प्रकार्यात्मक संदर्भ है कोई कार्य नहीं है अपितु यह कृत्य है। अतः 
कार्यपाल्निका या कार्यपात्रक के कार्य के स्थान पर नियम अनुप्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है जो उससे अधिक व्यापक और यथार्थवादी 
और संपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया में ही निहित होता है। आलमंड और पाँवेल ने औपचारिक नियम अनुप्रयोग, इकाई नौकरशाही के साथ-साथ 
अनौपचारिक नियम प्रयुक्ति, संरचना, राजनीतिक दलत्र , दबाव समूह या नागरिक संगठनों को शामित्र किया है। यह आधुनिक समाजों का 
लक्षण है जबकि विकासशील समाजों में नहीं, जहाँ अनौपचारिक संरचनाएँ विकसित या प्रभावी या निष्क्रिय होती हैं। अंततः नियम प्रयुक्ति, 
रूपांतरण प्रक्रिया केवल एक संरचना कार्यपालिका से ही संबंधित न होकर संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के अनेक भागों में निहित होती है। 
शा. नियम अधिनियम (00॥९ ७09]ए०ऑ८्वा०) : 
'न्याय करना” या न्यायात्रय का कार्य, उसका कार्य हो सकता है परंतु नियम अधिनियम की एक सुनिश्चित एवं विशिष्ट संरचना केवल 
न्यायालय के द्वारा ही इसे निष्पादित किया जाता है यह सही नहीं है। अन्य संरचनाओं के दवारा भी नियम अधिनिर्णय का कार्य किया जाता 
है। ऐसा कृत्य रूपांतरण प्रक्रिया की अन्य संरचनाएं भी करती हैं तथापि यदि न्याय पालन के कार्य को स्वतंत्र व विशेष स्वरूप दिया जाए तो 
श्रेष्ठ होगा जैसे कि फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालय और ब्रिटिश लॉर्ड सभा या प्रिवी कौसिंल इसी के उदाहरण हैं। 
निर्गत प्रणाली (0एफएा ?/0८८४$) : 
आमंड व पॉवेल ने निर्गत प्रक्रिया के अंतर्गत रूपांतरण को शामिल्न नहीं किया है। उसके अनुसार निर्गतों का संबंध भी निवेशकों की तरह ही 
राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती से होता है। यह निर्गत, आगतों की मांगों व समर्थनों के समान ही होते हैं। निर्गतों के सामान्यतया चार 
प्रकार होते हैं अर्थात्‌ दोहन निर्गत(एह8९८४४९ 0प7%ए/) : कर वसूली, व्यक्तिगत सहयोग, सेवाएं व योगदान इत्यादि दोहन निर्गत होते है। 
विनियामक निर्गत (८४०॥०४४९ 0709० : जैसे कि मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण और उसका नियमन। वितरण निर्गत (98790 ए९ 
0००० : जैसे कि वस्तु - सेवा, लाभ, सम्मान पद, पुरस्कार और अवसर का वितरण इत्यादि। प्रतीकात्मक(5/9॥79०४८ 00%) : निर्गत 
जैसे कि राजनीतिक प्रतीकों, राष्ट्रीय प्रतीकों, मानकों, आदर्शों का सम्मान करना प्रतिकात्मक निर्गत है। 

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की कमियाँ या आलाचनाएं : 
इस उपागम की निम्न आधारों पर अनेक आलोचनाएँ की गई है। 
यह भी यथास्थिति का समर्थन करता है यद्यपि यह गतिशील है। यह उपागम व्यवस्था के अनौपचारिक कृत्यों व संरचनाओं पर ध्यान देता 
है। यह सिद्धान्त विभेदीकरण, विशेषीकरण एवं एकीकरण के अंतः निर्भर स्वरूप को स्पष्ट करने में भ्रांतिपूर्ण है। यह संरचना व उसके कृत्यों 
को अत्यधिक जटिल बनाता है। यह उपागम राजनीतिक व्यवस्था की स्वायत्तता पर अधिक बल देता है। 

आमण्ड व पॉवेल के सिद्धान्त की उपयोगिता : 
यह एक वैज्ञानिक, सुसंगत व समग्रवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। विकासात्मक उपागम के रूप में तुलनात्मक राजनीति को स्वतंत्र विषय 
के रूप में आगे बढ़ने का अवसर देता है। सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणात्रियों की अंतर क्रियाओं का सही स्पष्टीकरण करता है। राष्ट्रीय व 
अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के परिवेश को महत्व देता है। 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


(एणांगंट३ (ण्ाणाप्रांटबांगा [॥९०79) 


यूनानी राजनीतिक चिंतन के पिता अरस्तु के द्वारा मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में अभिवयक्त गया है। बीसवीं 
शताब्दी के लोकतांत्रिक युग में मनुष्य का राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिकरण ;राजनीतिक सहभागिता के अर्थ मेंद्ध हो गया है। 
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजतंत्र और निरंकुश शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा नागरिकों की सक्रियता बहुत अधिक बढ़ गई है। सहभागिता 
के माध्यम से वे अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते है तथा उन पर नियंत्रण रखने में समर्थ हो पाते हैं। विज्ञान और तकनीकी विकास ने इसे 
अधिक आसान बना दिया है। संचार के साधनों के माध्यम से राजनीतिक संचार की प्रक्रिया बहुत अधिक आसान हो गई है। यह राजनीतिक 
समाजीकरण के रूप में राज्य की समाज में अधिकाधिक बढ़ती भागीदारी का स्वरूप है। राजनीतिक सहभागिता और तुलनात्मक राजनीति 
के आधुनिक विकास के स्वरूप ने राजनीतिक संचार की नवीन अवधारणा को स्थापित किया है। वर्तमान राजनीतिक दुनिया में व्यापक 
स्तर पर राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं। इन राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने में तुलनात्मक राजनीति के उपागमों ने निर्णायक 
भूमिका का निर्वहन किया है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, उसकी कार्यशैली, क्षमता, सामर्थ्य और विकास की गति का निर्धारण उस 
राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान जनसंपर्क और संचार के साधनों पर भी निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संचार की 
संकल्पना राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण सहायता करती है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक प्रणाली 
और पर्यावरण के संदर्भ में ज्ञान अर्जित करने के लिए और उनके बीच होने वाली अथवा निष्पादित अंतर क्रियाओं को समझने में नवीन 
राजनीतिक सिद्धांतों ने प्रभावी योगदान दिया है। समसामयिक राजनीति के इन सिद्धांतों में से एक सिद्धान्त है राजनीतिक संचार। 
राजनीतिक संचार का अर्थ और परिभाषा : 
राजनीतिक संचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है अर्थात्‌ राजनीतिक और संचार या संप्रेषण| राजनीतिक से हमारा अभिप्राय सार्वजनिक 
जीवन (९४७४८ /6) से है और संप्रेषण से हमारा अर्थ सूचना, विचार का एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर आदान-प्रदान होने से है। इन दोनों को 
सामूहिक रूप से राजनीतिक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में संचार की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिकी गणितज़् और 
दार्शनिक चिंतक नोरबर्ट वीनर (१३००४८४ ५५४९॥९०) के द्वारा प्रतिपादित की गई है। उनके द्वारा संचार संबंधी ज्ञान और अध्ययन प्रणाली 
को 'साइबरनेटिक्स'(८7७०४९४८७) का नाम दिया गया है। विनर के विचारों में संप्रेषण का मतलब सूचना का एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक 
पहुँचने और उस पर प्रभाव डालने से है। इसका मतलब केवल सूचना का आदान-प्रदान ही राजनीतिक संप्रेषण नहीं होता है अपितु राजनीतिक 
प्रणाली से संबंधित इन सूचनाओं के आदान-प्रदान का कार्यप्रणाली पर निर्णायक भी प्रभाव होना चाहिए। 
राबर्ट सी नॉर्थ के अनुसार “ जीवन में पर्यावरण से सूचना को प्राप्त करना, कुछ सूचना का पर्यावरण के साथ समन्वय करने में प्रयोग करना 
और बाहरी पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से स्थापित करने की प्रक्रिया ही संचार है।“ 
सूचना का अर्थ केवल सूचना को संदेश भेजने वाले से संदेश प्राप्त करने वाले तक सूचना पहुँच ही नहीं है अपितु जिस अर्थ में प्रेषक ने सूचना 
भेजी हो, प्राप्तकर्ता के दूवारा सूचना को उसी अर्थ में समझा जाए, इससे होता है। यह अपरिहार्य होता है अन्यथा संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा 
उत्पन्न हो जाती है। 
पाई के द्वारा संपादित पुस्तक( (णएग्गप्गंटभांणा ॥आव१ ?०॥0८९३] 7९ए2/0972०7, 963) के अंतर्गत संप्रेषण की अवधारणा को व्यापक 
स्वरूप में स्वीकार किया गया है। पाई ने इसे मानवीय समाज का जाल या तंत्र (0णरागए्गांटबांगा $ पा€ एल ्णप््प्रात्रा 5०ठलंलए) 
कहा है। राजनीतिक प्रणाली का ताना-बाना, संप्रेषण प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण के बीच अनवरत रूप से गतिशील रहता 
है। राजनीतिक संचार प्रक्रिया गतिशीलता और सक्रियता के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली के विभिन्‍न अंगों को क्रियाशील बनाए रखती 
है। राजनीतिक संप्रेषण राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के बीच अथवा राजनीतिक प्रणाली और पर्यावरण के बीच संचालित होने 
वाली सतत्‌ प्रक्रिया है। राजनीतिक संप्रेषण प्रणाली वास्तविक अर्थ में राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करती है निर्णय लेती 
है उन निर्णयों को लागू करने में सहायता करती है। 
कार्ल डॉयच((५7] 0९ए४८॥७) के अनुसार ”राजनीतिक संप्रेषण प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयन प्रक्रिया से संबंधित होती है।” यह 
सूचनाओं का अनवरत प्रवाह है जो राजनीतिक प्रणाली के लिए निर्णय प्रक्रिया में प्रति संभरण या फीडबैक का कार्य करता है अर्थात्‌ निर्णययन 
प्रक्रिया सूचनाओं पर आधारित होती है। इसीलिए राजनीतिक संचार, राजनीतिक प्रणाली के लिए आगत-निर्गत प्रक्रिया को गति प्रदान करता 
है। 
राजनीतिक संप्रेषण प्रक्रिया को कॉल डायच, डेविड एप्टर, नॉरबिट विनर, लर्नर इत्यादि ने संचार सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है जबकि 
आमण्ड और पॉवेल ने अपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण में राजनीतिक संप्रेषण को प्रक्रिया के रूप में शामिल्र किया है। उपर्युक्त 
विचारों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक संचार राजनीतिक प्रणाली की आदान-प्रदान की व्यवस्था से संबंध 
रखता है। राजनीतिक संचार आगत-निर्गत के रूप में सूचनाओं को व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक गत्यात्मक स्वरूप में संचालित 
करता है। 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


राजनीतिक संप्रेषण की प्रकृति(]४प९ णएतगांगंट्व (0ण्राप्रांटआ7०) : 
सामान्य स्वरूप में राजनीतिक संचार, संचार की व्यापक अवधारणा का केवल्र एक पक्ष है अर्थात्‌ राजनीतिक पक्ष जिसे राजनीतिक संचार 
के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक संचार को एक सिद्धांत के रूप में अभिव्यक्त करने के कारण विभिन्‍न राजनीतिक विद्वानों ने इसे 
अलग-अजत्रग स्वरूप में प्रस्तुत किया है जैसे कि डॉयच ने इसे 'संचार प्रतिमान और निर्णय व्यवस्थाओं' (ए0्रागप्रांटथांणा ॥(०१९७ व 
ए9€लंशं०75 $982॥5) के रूप में प्रतिपादित किया है। सी नॉर्थ ने विश्लेषणात्मक संभावनाओं के रूप में व्यक्त किया है। एडवर्ड सील्स ने 
इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति के स्वरूप में समझाया है जबकि मौजे इसे राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित मानता है। इनका मूल उद्देश्य 
राजनीतिक संचार को अमूर्तिकरण(8७४४79८४०॥) के स्वरूप में राजनीतिक प्रणाली अथवा उसके पक्षों के साथ संबंध स्थापित करने के रूप 
में अभिव्यक्त करना रहा है। यह ठीक वैसे ही है, जैसे कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के 
समकक्ष बनाने का प्रयास किया गया था। 
वास्तविक स्वरूप में राजनीतिक संचार केवल राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सूचना प्रणाली का एक पक्ष है। इसकी प्रकृति को राजनीतिक 
प्रणाली के संदर्भ में ही स्पष्ट किया जा सकता है। यह राजनीतिक अभियंत्रण या अभियांत्रिकी (?०४४८०| छ7्टा7०८7॥8) से जुड़ी हुई 
अवधारणा है जो राजनीतिक प्रणाली को गत्यात्मकता या गतिशील्ता प्रदान करती है। राजनीतिक प्रणाली एक मशीन की तरह है जिसको 
कार्य करने के लिए सूचनाओं की आवश्यकता होती है और ये सूचनाएँ राजनीतिक व्यवस्था तक राजनीतिक संप्रेषण की प्रक्रिया के दृवारा 
पर्यावरण से प्राप्त करके पहुँचाई जाती हैं। राजनीतिक संप्रेषण प्रक्रिया आगत के रूप में पर्यावरण से सूचनाओं को राजनीतिक प्रणाली तक 
और राजनीतिक प्रणाली की निर्णयन प्रक्रिया से सूचनाओं को पर्यावरण तक पहुँचाती है। ऐसी सूचनाएँ प्रति-संभरण या फीडबैक के माध्यम से 
पर्यावरण से होते हुए उन्हें राजनीतिक प्रणाली तक नवीन सूचना के रूप में पहुंचती हैं। इस तरह से राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में 
निर्णय प्रणाली के लिए एक सत्तत चक्रीय प्रवाह((०००४॥०0प४$ 7?०४४०॥ 0७) की सामग्री का काम करता है। इसके माध्यम से राजनीतिक 
प्रणाली और पर्यावरण एक दूसरे से और अनेक अंगों या भागों से संबंधित होकर कार्य करते रहते हैं। इसे ही राजनीतिक संचार के नाम से जाना 
जाता है। अतः राजनीतिक संप्रेषण की प्रकृति राजनीति विज्ञान अथवा तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति से ही संबंधित है। 

राजनीतिक संचार के माध्यम या संरचनाएँ अथवा वाहिकाएँ(0॥श्लागञाट$ ० एगांगंट्व 0ण्रागरप्रांटबां0) : 
संचार के माध्यम से हमारा अभिप्राय उन चैनल से है जिनसे होकर राजनीतिक संचार पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था तक और राजनीतिक 
प्रणाली से पर्यावरण तक पहुँचता है अर्थात सूचना किस माध्यम से होकर एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर गमन अथवा प्रवाह करती है जैसे कि 
जनसंचार के साधन अथवा अन्य संरचनाएं। 
इन संरचनाओं की प्रकृति अथवा उनका स्वरूप किसी राजनीतिक प्रणाली के विकास के स्तर का प्रतीक भी होता है अर्थात्‌ वह राजनीतिक 
इष्टि से विकसित है या अविकसित अथवा विकासशील। आमण्ड और पॉवेल ने अपनी पुस्तक(007एभथ०ाए९ एणांप८४ : 4 0९एश९०फगशा 
49770०9८), 966) के अंतर्गत राजनीतिक संचार की संरचनाओं को सामान्यतया 35 स्वरूपों में विभाजित किया है :- 


अनौपचारिक, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संरचनाएं : 
परंपरागत सामाजिक संस्थाएं : 

राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएँ : 

राजनीतिक आगतों या निवेशकों की संरचनाएं : 
जनसंचार की संरचनाएं : 


ए फ्री ७० (!+ 


अनौपचारिक, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क संचार का ऐसा माध्यम है जो संप्रेषण की अन्य संस्थाओं और व्यवस्थाओं से स्वतंत्र होता है 
अर्थात इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है जैसे कि जनसंचार के साधन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया, 
फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि। ये सभी संचार के प्रभावी साधन हैं। इनकी अपेक्षा व्यक्तिगत संपर्क का अधिक प्रभाव पड़ता 
है। राजनीतिक समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति अनेक राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता है। ऐसा व्यक्ति जो समाज 
में अधिक संपर्क रखता है | वह अपने मित्रों, साथियों, समाज के लोगों के माध्यम से राजनीतिक संचार को विस्तृत स्वरूप में प्रचारित करता 
है जैसे कि राजनीतिक प्रतिनिधि, समाज का मुखिया, इन पर विश्वास करना आसान होता है। यह आमने-सामने का संचार साधन है। 

राजनीतिक सम्प्रेषण सिद्धान्त (एगांगंटव (ण्रप्रांटआांणा ८०79) : 
यह व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का तीसरा संप्रत्यय (/0९४ए०४४ ४८) है। ईस्टन व आमंड के पश्चात्‌ कार्ल डॉयश तीसरे राजनीतिक चिंतक 
है जो कि राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को इंजीनियरिंग या मशीनी प्रणाली के आधार पर स्पष्ट करते है। इसे नियंत्रण और संप्रेषण 
का विज्ञान (एक्ट इलंशा८९ ण ८ण्रगरप्रांटआ० 270 ८०77०) भी कहा जाता है। प्रत्येक संगठन भले ही किसी भी प्रकार का हो संप्रेषण 
प्रक्रिया के बिना उसका संचालन तथा विभागों में समन्वय और विचारों का आदान-प्रदान संभव नहीं हो सकता है। अतः इस सिद्धांत का मूल 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


उद्देश्य है राज्य रूपी संगठन या राजनीतिक व्यवस्था में नियंत्रण व संचार प्रणाली का विश्लेषण करना। 

कार्ल डॉयश ((४] 70९०5८॥) के अनुसार प्रत्येक संगठन निश्चित आधारभूत लक्षण रखता है और वह संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से आगे 
बढ़ता है। सरकार भी एक संगठन है जो कि सूचना और संप्रेषण प्रणाली दृवारा अथवा आगत निर्गत प्रक्रिया के माध्यम से कार्यो का निष्पादन 
करता है। डॉयच ने अपनी रचना (7९ एलए८$ एण 50एलायला : ४०१९४ ० एणागंट्व 00ग्रागण्रांटथआंणा 270 0०77०,963) के 
अंतर्गत राजनीतिक संप्रेषण(70॥009] 0८००णण्7८४४०7॥) व नियंत्रण प्रतिमान का विश्लेषण किया है। इस उपागम को इनफार्मेशन 
कम्युनिकेशन एंड चैनल्स के रूप में समझा जा सकता है। सूचना संगठन के संचालन का प्राथमिक घटक है जो इनपुट के रूप में फीडबैक 
द्वारा पुनः सर्जित होकर गतिमान रहता है। 


$20702 ए९टटांणए्टा 
ऐश)! -+-+-> (0>एाणएगगा' 


(ञआएगयाांडशआांणा 


छागिााओांण 


जागिाशांणा 


(आब्ा॥76]5. | 7€6९१७४९४ | (फद्मापटा5 


(एफ्शालांट$ ४०9९ 
राजनीतिक सम्प्रेषण सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएं : 


. पुनः निवेश चक्र ;थ्ममकड़ंबा स्ववचद्ध इस उपागम का केंद्रीय बिंदु होता है। 

2. डायश के अनुसार ”फीडबैक एक संप्रेषण परिसंचरण तंत्र है जो अनुक्रिया शीलता से आदतन सूचना को प्रयोग यूज करता है अतः इसे 
सर्वोमिकेनिज्म भी कहा जाता है।” 

3. राजनीतिक प्रणाली सहित सभी प्रणालियों में फीडबैक मेकैनिज्म गतिशीलता उत्पन्न करता है अन्यथा संगठन स्थित रिक्‍्तता को प्राप्त 
कर लेता है। 

4. उपागम में फीडबैक, इंफॉर्मेषन, चैनल्स, कंट्रोल, लोड, लॉगइन एंड लीड इत्यादि महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ आयी हैं। 


इस प्रकार व्यवस्था सिद्धांत की तीनों ही प्रतियों का मूल उद्देश्य प्रणाली को बनाए रखने अनुकूलित करने एवं संरक्षित करना है यह 
उपागम राजनीतिक प्रणाली को वैज्ञानिक व तकनीकी स्वरूप प्रदान करता है। अतः यह मूलतः एक अभियांत्रिकी उपागम या इंजरिंग एप्रोच 
है जो मानव व संस्थाओं में संबंध स्थापित करता है। 
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तलनात्मक राजनीति के प्रमख उपागम -॥ 
7 5 2 


सांस्कृतिक उपागम - राजनीतिक संस्कृति व समाजीकरण 


( (प्रॉाण्णबव प"फ्रटठ्तंटड - ?तञरंगंट३ 0एपॉपफ्न्‍ट रात $02ं9$90ा) 


राजनीतिक संस्कृति उपागम ( ए०ग्लांट्ब 0प/एा९ पफ्९०ण०) : 

तुलनात्मक राजनीति में राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण किया जाता है। इस क्रमिक प्रक्रिया में व्यवहारवादी क्रांति 
के प्रभाव से समाज विज्ञानियों ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु पार राष्ट्रीय अध्ययन 
की शुरुआत की। अब संरचनाओं व संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा मानव के राजनीतिक व्यवहार की समस्याओं का तथा व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक समूह का अनुभवात्मक अध्ययन प्रारंभ हआ। राजनीतिक प्रणाली जिस पर्यावरण या सामाजिक परिवेश में स्थित होती है, उस 
समाज की संरचना व संस्कति लोगों के राजनीतिक व्यवहार का प्रारूप निर्धारित करती है। सामान्य संस्कृति लोगों की जीवन शैली, भोजन, 
कपड़े, मकान, उनके व्यवहार, सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि को अभिव्यक्त करती है। सड़क पर गाड़ी चलाने का तरीका भी एक 
देश से दूसरे देश में भिन्‍नता रखता है। इसी तरह से सामाजिक प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली के बीच पारस्परिक व्यवहार जिसे राष्ट्रीय 
राजनीतिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है उसमें भी अंतर पाया जाता है। ऐसा क्‍यों है? प्रत्येक देश और व्यक्ति एक भिन्‍न और अद्वितीय 
संस्कृति का का वाहक होता है। यह किसी समूह में व्यक्ति के दृवारा सीखा या अधिगम किया गया व्यवहार है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई 
(८ण/ए० ४700) है, यह मानवीय निकाय है जहाँ ल्रोग साझा सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से एक-दूसरे से बन्धे रहते है। यूनानी, 
रशियन, जर्मन व अंग्रेज गहरी ऐतिहासिक परम्पराओं व संस्कृति से जुडे रहे हैं। अतः संस्कृति किसी देश को एक साथ बने रहने के प्रेरणा 
व स्थिरता प्रदान करने वाला मूल आधार है। इसकी अपनी कोई सीमाएं नहीं होती है। 990 के यूगोस्लोवाकिया संकट में रूसी डिल्लोमेटस 
के द्वारा सर्ब लोगों का समर्थन करना तथा 2006 में बेलारूस के विस्तार का समर्थन इसी के उदाहरण रहे है। अतः सामान्य संस्कृति किसी 
समाज में लौकिक जीवन शैली ही नहीं है वरन्‌ मानवीय स्वभाव के कारण वह लोगों के बीच संचालित होती है और एक पीढ़ी से दूसरी या 
आगामी पीढ़ी की ओर हस्तानान्तरित (797»7772९०) होती है या गमन करती है जिसे समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। यह अधिगम 
संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज की ओर बढ़ने पर भिन्‍न स्वरूप में दिखाई देती है। 

राजनीतिक संस्कृति एवं सामान्य संस्कृति में अन्तः सम्बन्ध : 

राजनीतिक संस्कृति सिद्धान्त का मूल लक्ष्य किसी सामाजिक प्रणाली और उसकी राजनीतिक उप प्रणाली के मध्य सम्पादित होने वाले 
राजनीतिक व्यवहार का और उसके पीछे के उतरदायी कारकों का तुलनात्मक अध्ययन है। संस्कृति किस तरह से राजनीतिक संस्कृति को 
प्रभावित करती है? कुछ राज्य लोकतंत्र को क्‍यों पसंद करते है और कुछ राज्य इसे पसंद क्यों नहीं करते है? लोगों के राजनीतिक व्यवहार में 
अन्तर क्यों होता है? नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता में अन्तर क्यों होता है? संस्कृति, राजनीतिक जीवन पर अपना प्रभाव कैसे रखती 
है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए राजनीतिक संस्कृति सिद्धान्त का सहारा लिया गया है। 


. यह समाज की सामान्य संस्कृति का ही अभिन्‍न हिस्सा या भाग होती है अर्थात्‌ वह उसी में से विकसित होती है तथापि उससे स्वायत्तता 
भी रखती है। 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


2. सामान्य संस्कृति की तरह ही राजनीतिक संस्कृति भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किसी देश में एक पीढ़ी से अग्रिम 
पीढ़ी की ओर प्रवाहित होती है। 

3. सामान्य संस्कृति एक प्राचीन धारणा है जबकि राजनीतिक संस्कृति व्यवहारवादी क्रांति के बाद की नवीन अवधारणा है। 

4. राजनीतिक संस्कृति में समाजिक परिवेश या पर्यावरण के उन पक्षों को शामिल किया जाता है जो राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। 
राजनीतिक संस्कृति विद्यमान राजनीतिक प्रणाली के बारे में लोगों के सोचने या व्यवहार या दैनिक प्रतिमान का स्वरूप है अर्थात्‌ यह 
लोगों के मूल्यों, मानकों, विश्वासों, मान्यताओं अभीवृर्तियों का समूह है जबकि सामान्य संस्कृति लोगों के आध्यात्मिक जीवन, रीति- 
रिवाजों, प्रतिकों, उत्सवों तथा उनकी वेशभूषा या कपड़ों, लोक संगीत, लोक साहित्य, लोक कलाओं इत्यादि को व्यक्त करती है। 

5. किसी समाज के मूल्य राजनीतिक विषय बन जाते है जैसे कि भारत में अनेक धार्मिक स्थानों पर महित्राओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना, 
लिव इन रिलेशनशिप, अबोर्शन अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार, क्लोनिंग, स्टेम सेल अनुसंधान इत्यादि। 


राजनीतिक संस्कृति क्या है और क्या नहीं है? (५/॥4॥ 4$ एणांगंटव ८प्राप्राट 970 ए५॥ञववा 8 70?) 

प्रत्येक राष्ट्र एक भिन्‍न संस्कृति का वाहक होता है और यहाँ तक कि राजनीतिक जीवन के बारे में अलग मान्यताएं रखता है। किसी देश 
में विद्यमान राजनीतिक संस्थाएं वहाँ के नागरिकों के मानकों, अभिवृत्तिओं, विश्वासों, आकांक्षाओं की आंशिक प्रतिक्रिया या प्रतिमान होती 
है। अतः राजनीति के प्रति समझ, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक प्रणाली में उनकी भूमिकाएँ उस देश की 
राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करती है। इसे समझने के लिए ही राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का उदय हुआ है। राजनीतिक 
संस्कृति क्‍या है और क्या नहीं है? इसे निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है : 


. राजनीति और संस्कृति के पारस्परिक संबंधों के आधार पर राजनीतिक समाज का तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण इसका मुख्य 
उद्देश्य है। 

2. यह सामान्य संस्कृति के ज्ञान के सहारे राजनीति का अध्ययन और विश्लेषण है, राजनीति के माध्यम से संस्कृति का नहीं। 

े, इसे राजनीति का संस्कृतिकरण या सांस्कृतिकरण (एणगापशॉंइशा०णा 0 0पाप्र2९ 0 0एपाप्राभांआ) ० ?०॥४०४) कहते हैं, संस्कृति 
का राजनीतिकरण (॥05 70 ९ एगांप्ंलंइथांणा एण 0ए/ए7९) नहीं। 

4. राजनीतिक संस्कृति, सामान्य संस्कृति का ही एक पक्ष है जिसका संबंध राजनीति से होता है अर्थात समुदाय की संस्कृति के ज्ञान से उस 
समाज की राजनीति को समझना आसान होता है। 

5. राजनीतिक संस्कृति लोगों का मनोविज्ञान है। 

6. राजनीतिक संस्कृति जनमत का पर्याय नहीं होती है अपितु यदि जनमत लगातार लंबे समय तक बना रहता है तो वह राजनीतिक संस्कृति 
की ओर बदल जाता है। 

7. प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार उस देश की राजनीतिक संस्कृति में निहित होता है इसीलिए पारसंस, मैक्स वेबर, 
मैनहायम, ल्यूसन डब्ल्यू पाई, सिडनी वर्बा तथा आमण्ड जैसे राजनीतिक चिंतको ने राजनीति व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए 
राजनीतिक संस्कृति को आवश्यक माना है। 

8. राजनीतिक संस्कृति के साथ-साथ राजनीतिक उप संस्कृति की धारणा भी विद्यमान होती है। जैसे कि भारत में तमित्र संस्कृति इसी 
राजनीतिक संस्कृति का उदाहरण है। 


राजनीतिक संस्कृति का उदय और विकास : 
राजनीतिक संस्कृति आधुनिक राजनीति विज्ञान अथवा व्यवहारवादी क्रांति का परिणाम है जो 950-960 के दशक में उदित हुई है। 
व्यवहारवादी अध्ययन की ओर अधिक समझ विकसित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समग्र अध्ययन को शामिल 
किया गया | यह अन्तः अनुशासनात्मक अध्ययन की अग्रिम कड़ी है जिसमें समाज की जटिलताओं को समझने के लिए उस सामाजिक 
परिवेश को समझने का प्रयास किया गया जिसमें व्यक्ति रहता है। जिस तरह से विद्यमान समाजों की जटिलताओं को समझने में अर्थात्‌ 
वर्ग व समुदाय समाजशास्त्र से, शक्ति और वैधता राजनीति विज्ञान से और मनोविज्ञान या व्यक्तित्व प्रतिमान मनोविज्ञान से ग्रहण किए 
गए है ठीक इसी तरह से मानव के राजनीतिक व्यवहार के सिद्धान्त को समग्र रूप से समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति उपागम का सहारा 
लिया गया है। किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली का आकार या स्वरूप (5997८०) उस देश में विद्यमान परिवेश (विशेषतया सामाजिक 
व मनोवैज्ञानिक पर्यावरण) से बनता है और यह परिवेश ही लोगों के व्यवहार के प्रतिमानों व आदर्शों का निर्धारण करता हैं और इनका प्रभाव 
एक लम्बे समय अन्तराल के पश्चात्‌ देश या राज्य या क्षेत्र के राजनीतिक जीवन मैं दिखायी देता है। अतः राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा 
राजनीतिक विशेष सन्दर्भ व्यक्तिगत व्यवहार की तुलना करने, विश्लेषण करने और समझने मेँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। समसामयिक युग में 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


किसी राज्य के राजनीतिक संघर्ष को समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति प्रमुख आधार बन गया है। प्रो. हण्टिग्टन कहते है कि 'संस्कृति 
27 वीं सदी में राजनीतिक संघर्ष को समझने के लिए राज्यों की अपेक्षा संस्कृति प्रधान स्त्रोत बन गई है। 
ए. डी. टॉकविले का लोकतंत्र के बारे में अध्ययन (70070८7४८ए ॥] ७॥77272८9, 830-835) तथा जर्मन दार्शनिक व समाजशास्त्री मैक्स 
वेबर द्वारा राजनीतिक व्यवस्था और वैधता के बारे में किये गए अध्ययन से राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के अध्ययन का श्रीगणेश 
हुआ है। द्वितीय महायुद्ध जिसमें मित्र राष्ट्र लोकतंत्र और धुरी राष्ट्र अधिनायक तंत्र का समर्थन कर रहे थे। सामाजिक वैज्ञानिकों के 
चिंतन का विषय रहा है कि कुछ राष्ट्र भिन्न प्रणात्रियों को क्‍यों पसंद करते हैं? जबकि वह लोकतांत्रिक नहीं होती हैं। दिवतीय महायुद्ध 
के दौरान 939 से 945 की समयावधि में मानवशास्त्री (७790700शट85) मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट (४३४भ९ (९७० 4॥0 
रण 8९॥८०८) ने 'संस्कृति और व्यक्तित्व” सम्बन्धी उपागम' को विकसित किया। उनके अनुसार विभिन्‍न समाजों के सदस्य भिन्‍न 
व्यक्तित्व प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि अलग प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों व संस्थाओं के समर्थन के रूप में स्पष्ट किए जा 
सकते हैं। जर्मनी के निर्वासित दार्शनिक थियोडोर अडामों (77८०००: ७0०7०) और उसके सहयोगियों ने युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर 
अध्ययन किया और उनका कार्य अ्थॉरिटेरियन पर्सनैलिटी(ए॥6 &ए॥०्राध्ांशा ?९४६०॥०४५9, 950) के शीर्षक के रूप में व्यक्त हुआ। 
जर्मनी के लोगों ने सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण सत्ताधारी हिटलर व उसकी तानाशाही का समर्थन किया। अतः राजनीतिक संस्कृति लोगों का 
मनोविज्ञान है। 
बीसवीं सदी के मध्य में समाजशास्त्री टेलकॉट परसंस (79८०॥ ?5075$) ने अपनी रचना 'दी सोशल सिस्टम! (फट $0लंग। 
$/५४2॥,95) में व्यक्त किया है कि राजनीतिक प्रणाली के सदस्य सामान्यतया सामाजिक प्रणाली अर्थात्‌ सामान्य संस्कृति के सदस्य 
ही होते हैं। अतः वे परिस्थिति एवं व्यवहार का निश्चित अर्थ त्रगाते हैं। पारसंस ने प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली को ही सामान्य संस्कृति 
कहा है। सामाजिक प्रणाली में निहित अनेक उप-प्रणाल्रियों में से एक होती है राजनीतिक प्रणाली। 
अमेरिकी राजनीतिक विचारक गैब्रियल आमंड ने पारसंस की इस उपप्रणाली की संकल्पना को आधार बनाकर संस्कृति की संकल्पना में से 
एक उप-संस्कृति की खोज की है जिसका राजनीतिक प्रणाली से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। 7956 में जनरल ऑफ पॉलिटिक्स 
के अंतर्गत 'कंपैरेटिव पॉलीटिकल सिस्टम” 956 के नाम से एक आलेख प्रकाशित हुआ जिसमें आमंड ने इस धारणा को स्थापित किया। 
अतः आमंड को राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत का जनक या पिता माना जाता है। राजनीतिक उपप्रणाली +उपसंस्कृति अर्थात्‌ राजनीतिक 
संस्कृति। 

राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा (४टथांत३ थभ0त 0टरीपांएंणा एण ९. ८): 
आलमंड और पावेल के अनुसार : राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृर्तियों और 
अभिमुखीकरणों या अभिविन्यासों का प्रतिमान है। पाई ने अपनी मौलिक रचना (ए०025, एश5०था५ था 'िथ्ञांणा 9पं।0ग8 962) 
के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए बताया है कि ”यह अभिवृतियों (8॥0070८७) विश्वासों (82०॥९ए९७)और मनोभावों 
(5९॥४॥7९॥$) का ऐसा पुँज है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ एवं स्वरूप या व्यवस्था प्रदान करता है।” 
आर.सी. मैक्रिडीस के अनुसार, "राजनीतिक संस्कृति साझा सामान्य उद्देश्य और सामान्य स्वीकृत नियमों का समूह है।” 
एसपी वर्मा के अनुसार, ”इसमें राजनीति की शैली, पद्धति, स्वरूप, मूल्य एवं चरित्र सब शामित्र रहते हैं।” 
एंड्रयू हेयवुड के अनुसार, ”यह राजनीतिक विषयों, दल, सरकार, संविधान इत्यादि के संबंध में लोगों की मनोवैज्ञानिक उन्मुखता है जो कि 
उनके राजनीतिक दृष्टिकोण, मान्यताओं प्रतिकों व मूल्यों में ठयकत होती है।” 
सिडनी वर्बा के अनुसार, "राजनीतिक विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान ही राजनीतिक संस्कृति है।” 

राजनीतिक संस्कृति सिद्धांत की विशेषताएँ : 


. राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त व नैतिक अवधारणा है। 

2. यह राजनीतिक प्रणाली के समान ही गतिशील व परिवर्तनशील रहती है जैसे कि सामाजिक समानता, पर्यावरणवाद, सांस्कृतिक 
बहुलवाद, आत्म-अभिजन इत्यादि। 

3. यह व्यवस्था के संदर्भ में समाज के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। 

4. यह अनेक तत्वों ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादि का समन्वित स्वरूप होती है। 

5. राजनीतिक संस्कृति व्यष्टि इष्टिकोण अर्थात्‌ राजनीतिक व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या और समष्टि उपागम अर्थात्‌ राजनीतिक 
समाजशास्त्र के अध्ययन के बीच के अंतर को समाप्त करती है। 

6. विभिन्‍न देशों की राजनीति संस्कृति में भिन्‍नता, मात्रात्मक और गुणात्मक स्वरूप में होती है परंतु फिर भी अनुभाविक आस्थाएं, 
विश्वास, मूल्य, अभीरुचियां व अनुक्रियाएं सर्वत्र संपन्न होती हैं। 

7. राजनीतिक संस्कृति के साथ उप संस्कृति भी पाई जाती है जैसे भारत या अन्य देशों में जो कि सांस्कृतिक विविधता रखते हैं। 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 
8. यह प्रकृति या जन्मजात प्राप्ति नहीं है वरन्‌ राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखी जाती है। 
राजनीतिक संस्कृति के मुख्य पहलू (4५59७९८५ ण एणाएंट॥ ८पापा८) : 


राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति नागरिकों को तीन स्तरों पर उन्‍्मुख करती है। राजनीतिक प्रणाली स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। 
सांस्कृतिक मूल्य नागरिकों के दृश्य राजनीतिक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं? इसके निम्नलिखित तीन स्तर हैं :- 


57०९५ ण॑ ?0ॉञाटव। ('प्रॉपाट &४थआ॥ए|८5 

8 ५५) ५: । ६०) ०१(०॥।| शांक्ल गा पिश्वांणा, ि्वांजाब। 6लात, [.2शॉ॥॥793९ए७ 
्ण(0०ण्श्शााशा 

2. ?0॥09 ४४ताए ?700९55 रि0९ ० (72ला$, ?िशाएटफए/णा5ऊ एण ?०0८४। रि2४#5 

३. ?ए0॥09५ (0एॉ८णा९ रि06 ०0०एा 00शशाशिश्ाां, (00एशाशशा। 70॥09५ 
शांगांएंटड 


2579९८2$ 0 700८०) (पपा८ 


राजनीतिक संस्कृति के मुख्य प्रकार (४३ंण [77९४ ण॑ एगांप॑ंट्व] एणाए7९) : 

आमण्ड और सिडनी वर्बा के अनुसार (५८८००ााड 40 4॥77070 40 590९४ एटा॥०) : 
पाई, आमंड और सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति की धारणाओं पर व्यापक अनुसंधान का कार्य किया है। आमण्ड एवं वर्बा के अनुसार, 
'राजनीतिक विषयों, दल, संसद, संविधान राष्ट्रपति इतिहास के प्रति व्यक्तिगत अभिविन्यासों (70णं909| 072॥970॥5) का प्रतिमान 
ही राजनीतिक संस्कृति है।' ऐसे अभिविन्यासों के अथवा आयामों की तीन मुख्य प्रकार होते हैं अर्थात्‌ ज्ञानात्मक अभिविन्यास, अनुभवात्मक 
अभिविन्यास और मूल्यांकनात्मक आयाम। 
. ज्ञानात्मक अभिविन्यास((०ट॥॥॥6ए९८ 07/शा(श्वांणा$) : 
ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण दर्शाता है कि किसी देश की राजनीति में भाग लेने हेतु नागरिकों को उस राजनीतिक प्रणाली के बारे में तथा 
उसकी मुख्य संस्थाओं, ऐतिहासिक घटनाक्रम, घटनाओं निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक आंकड़ों और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान और 
जागरूकता होनी चाहिए। प्रणाली के बारे में सही या गलत जानकारी दोनों ही प्रकार का ज्ञान राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। 
व्यक्तिगत हितों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अवसर राज्य प्रणाली के बारे में राजनीतिक संस्कृति की दिशा या स्वरूप 
को निर्धारित करता है। 
गर. भावात्मक अभिविन्यास (4८८०एंए८ 07स्‍207स्‍4705) : 
अनुभवात्मक अभिविन्‍्यास राजनीतिक विषयों के बारे में मन में उत्पनन भावनाओं और अनुभूतियों को व्यक्त करता है। राजनीति में भाग 
लेने के लिए नागरिकों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनका समय लेने के लिए राजनीति महत्वपूर्ण एवं पर्याप्त है। वे भावनाएं जिनके 
कारण वह राजनीतिक गतिविधियों को पसंद या नापसंद करता है अथवा सहभागी बनता है या नहीं बनता है। इसी से राजनीति में लोगों की 
सक्रियता या उदासीनता का पता लगता है। इसका उपयोगितापूर्ण उदाहरण यह है कि ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और नारवें में प्रत्येक तीन में से दो 
नागरिक राजनीति में सक्रिय रूचि रखते हैं जबकि अर्जेंटीना, चिल्‍ली व स्पेन में प्रत्येक तीन में से एक नागरिक सहभागिता में रुचि रखता 
है। 
गा. मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण (एरथॉप्रशरांएट 07शा970॥$) : 
राजनीति में नागरिकों की भागीदारी यह निर्धारित करती है कि उनके मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास कैसे होंगे? राजनीति निर्णय प्रक्रिया में 
उसका योगदान, उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ का मूल्यांकन करना। नागरिक सामान्यतया तीन स्वरूपों में मूल्यांकन करते हैं अर्थात्‌ क्या 
इसका समर्थन करना चाहिए? अर्थात राजनीतिक समर्थन। क्या सामान्य जन पूर्ण तरह प्रभावित होगा? विषयात्मकता या प्रभावोत्पादकता 
अर्थात्‌ सामान्य नागरिकों का यह महसूस करना कि उनके विचार और कार्य राजनीतिक प्रणाली में निर्णायक होते हैं। कया प्रणाली या 
व्यवस्था भी ऐसा ही करती है? अर्थात बाहय या सामान्य जन को यह महसूस होना कि उनकी इच्छाओं या आकांक्षाओं के प्रति प्रतिनिधि या 
नेता और संस्थाएं प्रतिक्रिया ;त्मेचवदेपअमदूध रखती हैं। नार्वे में 0 में से 9 लोग अपनी सरकार से संतुष्ट रहते हैं तथा जापान में 0 में से 


हु 3 2 ] 


॥7[05://00007[07855.0077/0//595॥7004॥9/४8५४707 24398 40 ०0 


7207 ४९५४८॥ 29/09/23, 5:02 8|५/ 


डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


एक व्यक्ति संतुष्ट रहता है। 

सिडनी वर्बा और आमण्ड ने अपनी पुस्तक (6 ९ँंशंट रणाप्रार ; एणांप॑टब 800९5 भाव 9श॥0८३८ए | 96 ४०075, 963) के 
अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों एवं राजनीतिक संस्कृति के बारे में अनुभवात्मक एवं मौलिक अध्ययन किया। अपनी पुस्तक में पाँच राष्ट्रों 
अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इटली और मैक्सिको में व्यक्तिगत राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक अभीवृर्तियों को जनमत सर्वेक्षण 
द्वारा विश्लेषित किया है। इस अध्ययन में उन्होंने राजनीतिक संस्कृति की व्याहारिक पहचान की है। उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को 
सामान्यतः तीन शुद्ध स्वरूपों (संकीर्ण, अधीन व सहभागी राजनीतिक संस्कृति) में वर्गीकृत किया है। यद्यपि किसी भी प्रकार की संस्कृति 
का शुद्ध स्वरूप किसी एक देश में नहीं पाया जाता है। 

वर्बा व आमण्ड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के तीन प्रकार : 

राजनीतिक संस्कृति के इन प्रकारों को निम्न आधार पर वर्गीकरण के स्वरूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है :- 


वर्गीकरण का आधार संकीर्ण(?802॥98|) | अधीन($00]९८४) | सहभागी (?श्वा209थ॥।) 
4. राजनीतिक प्रणाली में नागरिकों |नगण्य। सामान्य | गहरी। 

की अभिरुचि : 

2. सामाजिक अंगों की राजनीतिक | नियत नहीं। नियत होन लगती | सर्वथा नियत होती हैं। 
भूमिकाएं : है। 

3. नागरिकों की स्वयं की राजनीतिक | शून्य । प्रकट होने लगती | प्रखर चेतना, निर्णायक 
भूमिका के प्रति सजगता : है। भूमिका | 

4. राजनीतिक प्रणाली की निर्णय | शून्य । सार्थक, सामान्य । |अत्यंन्त प्रभावी। 

प्रक्रिया और नीति प्रभाव में भूमिका : 

5. राजनीति व्यवस्था में परिवर्तन की | नगण्य। अंशतः:। पूर्ण आशान्वित। 

भाषा : 


॥९॥॥ 0.40) है ५0)।॥॥॥ ७:। ॥ ७।।।॥।। ६-| 


.. संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति (एड्ाण्टांग एगरांगंट्या (प्राप्राट) : 
संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में सरकार में भागीदारी उद्यान व चेतना का स्तर निम्न होता है अधिकांशत या तीसरी दुनिया के राष्ट्रीय ग्रामीण 
समुदाय इसका प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ गरीबी, शिक्षा का पिछड़ापन अथवा न्यूनतम आर्थिक विकास या कमजोर संप्रेषण स्तर होता है 
परंतु संकीर्णतावाद के साथ भी मेक्सिको नागरिक संस्कृति के होते हुए भी संकीर्ण संस्कृति के मॉडल के पास है। 
पर. अधीन राजनीतिक संस्कृति (5फ्ञांट्ल एगांपंट्ब 0प/ए९) : 
में नागरिक जागरूक होते हैं और क्या करना चाहिए? यह भी जानते हैं परंतु अधिक भागीदारी नहीं होती है। अतः नागरिकों के अधिकार और 
कर्तव्य की तुलना में सरकार की शक्ति का अधिक प्रभाव होता है। यह लोकतांत्रिक सहभागिता को अधिक नहीं बढ़ाती है। 
गा. सहभागी राजनीतिक संस्कृति (एगांटंएशा। ए०ञएंट्य 0प्राप्रा८) : 
लोकतांत्रिक आदर्शों की तरफ आगे बढ़ती है। सरकार के लिए लोगों पर शासन हेतु राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी प्राथमिक 
आवश्यकता है। इन पाँच देशों में सर्वेक्षण से उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के तीन आयामों या तीन शुद्ध स्वरूपों के साथ-साथ चौथे आयाम 
की भी पहचान की है जिसे वर्बा ने मिश्रित स्वरूप बताया है और जो ल्रोकतांत्रिक संस्कृति के अधिक नजदीक होता है। 

नागरिक संस्कृति (एकल ठंशंट एणाएट) : 
लोकतंत्र के लिए राजनीतिक संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ व उपयोगी स्वरूप नागरिक संस्कृति है जो कि तीनों का मिश्रण है। अतः इसे लोकतांत्रिक, 
उदार अथवा विश्व संस्कृति भी कहा जाता है। वर्बा के अनुसार संकीर्ण, अधीन और सहभागी संस्कृति का संतुलन ही नागरिक संस्कृति है। 
लोकतंत्र के लिए यह सबसे सहायक होती है। 950 के बाद के वर्षों में ब्रिटेन नागरिक संस्कृति का निकटतम उदाहरण माना जा सकता है। 
अमेरिका अधीन संस्कृति से आगे तथा जर्मनी, इटली नागरिक संस्कृति के पुनर्निर्माण कि लिए संघर्ष कर रहे थे अथवा इसकी कठिनाइयों 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


का सामना कर रहे थे। नागरिक संस्कृति जिसे शालीन या शर्मीली अथवा लोकतांत्रिक संस्कृति के नाम से भी पहचाना जाता है जो कि उदार 
लोकतंत्र की स्थापना व सुरक्षा हेतु अपरिहार्य होती है। नागरिक संस्कृति सक्रिय नागरिक सहभागिता, ज्ञान, उच्च स्तरीय राजनीतिक संप्रेषण 
व राजनीतिक या सार्वजनिक मामलों पर परिचर्चा इत्यादि को दर्शाती है। 
आमण्ड ने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा पर विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों को चार भागों में विभाजित किया है अर्थात्‌ 

॥, (॥80 4॥ाटांट्शा (प्राप्रा€ : - एार 220 ए$8 

वा, एछप्ातफुर एणरांगशातों (प्रॉप्ा€ ; - 48४9 ३70 एप्ा0००८ 

गा, एणा एटशंशा भव ए्वशंटा) (प्रॉपार : - प्रात एणा6 ८0ए्राए2$ 

५. ॥एा0्लॉआएट (प्रॉप्ार : - शांतरय्वाए |ंणा।ब 20प्रा725 

अमेरिकी विचारक एस. ई. फाइनर ने इन्हीं चारों प्रकारों को आधार मानकर राजनीति संस्कृति का वर्गीकरण किया है। उसने तीसरी 
दुनिया के देशों में राजनीतिक अस्थिरता का कारण राजनीतिक अस्थिरता और सहभागिता के अभाव को माना है। उसके अनुसार आधुनिक 
दुनिया को चार भागों में विभाजित किया गया है अर्थात्‌ 

॥. एाएंट (एप्रॉप्ार : - एार गात ए$4 

वर. 7९एटाक एणाप्रा€ : - 489 ॥॥70 छप्ा0०79८ 

वा, छ्वटएणछशतव (प्रॉप्ाट : - पफ्रात0 एणा6 20प्राए25 

॥५. 09 छ842टएछशा० (प्राप्पाट ; - एातश/0९एटाफक्26 (0णा7ए2८5 

प्रोफेसर वॉइजमेन (५०८९॥१००) के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के तीन मिश्रित व तीन शुद्ध रूप होते हैं :- 


शुद्ध स्वरूप विकृत स्वरूप 

4 संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति 4 संकीर्ण व अधीन। 
2 अधीन राजनीतिक संस्कृति 2 अधीन व सहभागी। 
3 सहभागी राजनीतिक संस्कृति 3 संकीर्ण व सहभागी | 


0 (९-१0 के ५ ५)।।॥ 2१ ॥ 0७॥॥।॥॥॥ 


राजनीतिक संस्कृति व उप राजनीतिक संस्कृति और अभिजन संस्कृति की अवधारणा : 

किसी भी देश में समान राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप नहीं पाया जाता है अपितु वहाँ उप समूहों और क्षेत्रों के बीच विभिन्‍नताएं होती 
हैं। वास्तव में किसी एक ही देश के भीतर भौतिकतावादी राजनीतिक संस्कृति के साथ-साथ उत्तर भौतिकतावादी राजनीतिक संस्कृति की 
उपस्थिति उप-संस्कृतियों के अस्तित्व का सबूत होता है। उप संस्कृति के सदस्य सामान्य या बड़ी संस्कृति के साझीदार होते हैं तथापि 
उनकी अपनी भी विशेषताएँ होती हैं जैसे कि कनाडा की राजनीतिक संस्कृति, फिनलैंड व दक्षिण अफ्रीका से कुछ मामलों में भिन्‍न स्वरूप का 
प्रतिनिधित्व करती है परंतु ठीक इसी समय अंग्रेजी में फ्रेंच बोलने वाले कनाडाई या कनाडा के लोग अपनी राजनीतिक संस्कृति की पहचान 
भी रखते हैं। राजनीतिक उप संस्कृतियों के प्रकार मुखयतः समाज के महत्वपूर्ण घटकों के साथ जुड़े होते हैं जैसे कि समाज में वर्ग, लिंग, पीढ़ी, 
धर्म, क्षेत्र या जाति की क्‍या भूमिका होती है? ये दोनों धारणाएँ (70॥02८१४॥ 0णाप्ा० ॥70 579 -?०४0८० ००॥००९) आपस में सहमति या 
विरोधाभासी राजनीतिक संस्कृति (एणाइलशाइए३] 0 0०7गंतलपए३ 7०॥0४०४| ००॥एा८$) के स्वरूप को अभिलक्षित करती है। सिडनी वर्बा व 
आमण्ड ने राजनीतिक संस्कृति का विवेचन एक समरूप इकाई ([07702०॥९०७5 9709) के रूप में किया है। इसका कारण यह हो सकता है 
कि उन्होंने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का विश्लेषण राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय संस्कृति या राष्ट्रीय चरित्र के आधार पर किया जिसके 
कारण वे उप राजनीतिक संस्कृति की धारणा को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं कर सकें। वे एक देश की सीमाओं के भीतर जाति, लिंग व 
रंग के आधार पर विद्यमान सामाजिक विखण्डनों को समझने की भूल कर गए। इसीलिए राजनीतिक संस्कृति लोकनीति, सरकार व अन्य 
सार्वजनिक विषयों पर सहमति राष्ट्रीय संस्कृति मेंद्ध या विरोधाभासी (उप राजनीतिक संस्कृति में) हो सकती है। इस सन्दर्भ में राबर्ट 
पुतनाम (१000॥ ?प॥५॥) के द्वारा इटली की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया है। पुतनाम ने अपने अनुसंधान में राष्ट्र व 
संस्कृति की विविधता पर ध्यान दिया है। उसने यह दर्शाया है कि कैसे एक देश भिन्‍न राजनीतिक संस्कृति का वाहक होता है और यह क्षेत्रीय 


रे 3 4 ही] 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


सरकार की निष्पादकता को कैसे प्रभावित करती है? एक सफक्त क्षेत्र सकारात्मक राजनीतिक संस्कृति को धारण करता है जहाँ परम्पराएँ और 
विश्वास मौजूद होते है जिन्हें सामाजिक पूँजी (5०८० ८५४४9) भी कहा जाता है। सामाजिक पूँजी की धारणा 970 के दशक में उदित हुई 
है जिसे अभिशासन व सफल समुदाय की पूर्वशर्त माना जा सकता है। पुतनाम ने इसी आधार पर विश्ल्रेषित किया कि क्यों उतरी इटली बेहतर 
रहा, बजाय दक्षिणी इटली ;सामनती शासन, विदेशी हस्तक्षेप व अधिनायकवादी राज्य के कारण खराब प्रदर्शनद्ध के। 
जिस राजनीतिक संस्कृति की सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। वह आम जन या जनपुँज राजनीतिक संस्कृति है। वर्बा और पॉवेल ने जो 
तीन प्रकार का वर्गीकरण किया है उसे क्रम से क्षेत्रीय या संकीर्ण, अधीन या अभिजन और सहभागी या जनपुँज राजनीतिक संस्कृति के नाम 
से भी पहचाना जाता है। सामान्य संस्कृति से भिन्‍न एक और उप संस्कृति की अवधारणा होती है जिसे अभिजन या राज्य संस्कृति कहा जाता 
है। अभिजन संस्कृति कुछ लोगों के उस समूह से जुड़ी होती है जो राजनीतिक प्रणाली में उच्च स्तर पर विद्यमान होते हैं और राजनीतिक 
निर्णय की शक्ति रखते हैं। यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली हो तो उसे शासकीय अभिजन के नाम से पहचान जाता है। 
किसी भी समाज की महत्वपूर्ण उप संस्कृतियों में से एक है राजनीतिक अभिजन की संस्कृति जिसे अभिजन राजनीतिक संस्कृति कहा जाता 
है। अभिजात वर्ग की संस्कृति या आम तौर पर जनपूँज संस्कृतियों से आंशिक रूप से भिन्‍न होती हैं क्योंकि यह जन सामान्य का उच्च वर्ग 
समूह, उच्च शिक्षित और सक्षम मध्यम वर्ग से संबंधित होता है। वे आंशिक रूप से दीर्घकाल तक एक दूसरे के साथ नजदीकी से या समीपस्थ 
अंतः क्रियाएं करते हैं इसलिए वे स्वयं का वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने में प्रवृत्त होते हैं। यदि अभिजन संस्कृति की जनपूँज संस्कृति से 
तुलना करते हैं तो राजनीतिक अभिजन :- 
सारांश (७७४779८0 : में उसे दैनिक राजनीतिक जीवन में नीति संबंधी विषयों का समाधान खोजने तथा राजनीतिक विचारों आदर्शों के लिए 
संगठित किया जाता है। 
परिसर(८०॥ए७।०४) : वह अधिक विकसित, विस्तृत एवं व्यवस्थित होती है। 
सूचित (77077८0) : वह सूचना के अच्छे स्रोत पर आधारित होती है। 
व्यापकता (8090): वह राजनीति के सामान्य और विशेष मुद्दों तक पहँँच रखती है। 
इसी वजह से राजनीतिक अभिजात वर्ग को 'विचारधारा' कहा जाता है क्योंकि उसके पास सामान्य नागरिकों की तुलना में राजनीतिक विश्व 
के बारे में अधिक परिष्कृत एवं बेहतर सूचना इष्टिकोण होता है। अभिजात वर्ग की संस्कृति विस्तृत समाज के मूल्यों की अपेक्षा अधिक 
प्रतिनिधित्व वाला समूह है पूरी दुनिया में अभिजात वर्ग के विचार अलग होते हैं और भी राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति के साथ समन्वय करते 
हैं जैसे कि ल्रोकतंत्र में नेतृत्वकर्ता, सामान्यतया सामाजिक और नैतिक विषयों पर अधिक उदार इष्टिकोण रखते हैं। स्टोफर($0एर८) 
द्वारा 954 में फ्रीडम आर्फे स्पीच के बारे में अमेरिकी लोगों का इष्टिकोण विषय पर किया गया सर्वेक्षण इसी बात की पुष्टी करता है। 
972-973 के वाटर गेट कांड में रिपब्लिकन पार्टी के अभिजन वर्ग ने राष्ट्रपति निक्सन का समर्थन किया जो अभिजन संस्कृति को दर्शाता 
है। राजनीतिक स्थिरता में जन सामान्य संस्कृति की भूमिका का व्यापक योगदान होता है परंतु कुलीन संस्कृति पर ध्यान कम दिया गया 
है। 
जब दल या समूह अन्य के हितों या मूल्यों के साथ समझौते की इच्छा रखता है तो राजनीतिक स्थिरता में अभिवृद्धि होती है। इस पर 
लिजफर्ट (7॥797॥27) ने मौलिक विश्लेषण किया है। 4950 और 960 के दशकों या अवधि में ऑस्ट्रिया व नीदरलैंड के विभाजित समाजों में 
समूह नेतृत्व कर्ताओं की भूमिका का अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया। भारत भी सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। अतः भारत 
में भी राजनीतिक संस्कृति की तरह अन्य उप राजनीतिक संस्कृतियाँ भी पाई जाती हैं। तमिल संस्कृति ने सदैव ही राष्ट्रीय संस्कृति के समक्ष 
उपसंस्कृति के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। तमित्रनाड़ु के ल्ोगों को लगता है कि उनकी एक पृथ्थक्‌ संस्कृति है। ऐसी अनेक उप संस्कृतियाँ 
हो सकती हैं। अमेरिका में नीग्रो लोगों की ऐसी ही उप संस्कृति है। एक देश में अनेक उपसंस्कृतियाँ हो सकती है तथापि यह आवश्यक नहीं 
है कि वे विभाजनकारी को प्रोत्साहित करें। पाई के शब्दों में “किसी भी समाज में एक जैसी राजनीतिक संस्कृति नहीं पाई जाती है।” इसी 
तरह यह भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समाज में उप संस्कृति विद्यमान हो। रॉबर्ट पूतनाम ( 970 के दशक में इटली पर शोध किया) जैसे 
विचारकों ने राष्ट्रीय व उपसंस्कृति की धारणा को ही राजनीतिक संस्कृति का संघर्ष कहा है। पुतनाम के अनुसार संघर्ष का निदान सामाजिक 
पूंजी के ऊपर निर्भर करता है। 

राजनीतिक संस्कृति का तर्कोउन्मुखीकरण($९८प्राब्रापंडबांणा णएणांगंट्व 0एणाए्/८) : 
राजनीतिक संस्कृति की धारणा प्रकृति से गतिशील है जो कि समय अंतराल के साथ परिवर्तित होती रहती है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से 
लोगों में राजनीति के बारे में जागरूकता या चेतना फैलती है उसे ही राजनीतिक संस्कृति का लॉकिकीकरण या तकॉउन्मुखीकरण कहा जाता 
है। इस राजनीतिक चेतना के परिणाम स्वरूप लोग तर्क एवं तार्किकता के साथ राजनीति एवं राजनीतिक प्रणाली का मूल्यांकन करने में 
सक्षम हो पाते हैं। यह संकीर्ण मूल्यों से लोगों को दूर करने का व्यवहारिक स्वरूप है। आमण्ड और पॉवेल ने इसे तकॉउन्मुखीकरण की ऐसी 
प्रक्रिया बताया है जिसके माध्यम से लोग राजनीतिक गतिविधियों या क्रियाकल्ापों में तार्किक विश्लेषणकर्ता एवं अनुभवात्मक बन जाते हैं। 
यह पारंपरिक अभिविन्यासों अभीवृर्तियों को त्याग कर सूचना प्राप्ति एवं सूचना मूल्यांकन में अधिक वैज्ञानिक इष्टिकोण की अभिवृद्धि 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


है। 
तकॉउन्मुखीकरण, विकसित राजनीतिक संस्कृति और विकसित औदयोगिक राज्यों ब्रिटेन, कनाडा, स्विजरलैंड, फ्रांस इत्यादि की अपरिहार्य 
विशेषता है। 

राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व और घटक : 

किसी भी देश की राजनीति संस्कृति अनेक आधारों पर निर्मित होती है। इन तत्वों से ही इसकी प्रकृति समरूपता, भिन्‍नता या प्रारूप तय 

होता है। इसका सर्जन करने वाले कुछ निम्नलिखित हैं : - 

7. ऐतिहासिक घटक(प्रांडाता+८्वा य्चवटा075$) : 
अपने इतिहास से कोई भी देश या राजनीतिक संस्कृति मुक्त नहीं हो सकती है। एलेन बाल ने ब्रिटेन और फ्रांस के उदाहरण से इसे समझाया 
है। ब्रिटेन में राजनीतिक संस्कृति की निरंतरता, पुराने मूल्यों को नए इष्टिकोण में वित्नय होने देने की सहज प्रक्रिया, हिंसात्मक आंतरिक 
कलह व विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व से मुक्त रहने के कारण ही संभव बनी रही है परंतु फ्रांस ऐतिहासिक विकास की दृष्टि में इससे भिन्‍न 
रहा है। जहाँ 789 की फ्रांसीसी क्रांति ने विद्यमान राजनीतिक सूचनाओं को एक ही झटके में उखाड़ फँँक दिया। 9वीं, 20वीं सदी के सभी 
प्रतिद्वंदी आंदोलनों व राजनीतिक संघर्षों, उस दौर की क्रांतिकारी उथल-पुथल से निर्मित विश्वासों, अभीवृर्तियों एवं मूल्यों से निर्मित हुए 
फ्रांस के इतिहास के कारण आज भी राजनीतिक संस्कृति में अनेक संस्कृतियों निहित है। बार-बार संविधान बदलने, राजतंत्र से लोकतंत्र तक 
पहुंचने की दुर्गम यात्रा ने उसे विश्व की राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। भारतीय स्वाधीनता लंबे संघर्ष का परिणाम है परंतु श्रीलंका को 
अचानक 4 फरवरी, 948 को आजादी मिलन गई। अतः दोनों देशों में भिन्‍न राजनीतिक संस्कृतियों का विकास हुआ है। सोवियत संघ और 
चीन अब भी अपने ऐतिहासिक स्वरूप को चाहकर भी छिपा नहीं पाते हैं। 
पर. भौगोलिक आधार (6८०छ2०फञंट्ब एच्वटा0-:8) : 
ब्रिटेन, अमेरिका व भारत की भौगोलिक अवस्थिति ने भिन्‍न प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का सर्जन किया है। अमेरिका में एक तरफ 
कमजोर शत्रु है दोनों तरफ मछलियां रहती हैं। इसी तरह से ब्रिटेन की दिवपीय अवस्थिति ने उसे विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित बनाए रखा 
जबकि भारत और पाकिस्तान की भौगोल्रिक दशाओं ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति को विकसित किया कि वे बहुत नजदीक होकर भी बहुत 
दूर चले गए। 
गा. सामाजिक आर्थिक संरचना का स्वरूप : 
किसी भी देश में विद्यमान सामाजिक संरचना अर्थात्‌ शिक्षा, पेयजल, आवास, स्वच्छता का स्तर इत्यादि और आर्थिक संरचना अर्थात्‌ 
संचार, परिवहन, सड़क, विद्युत, उद्योग का स्तर इत्यादि राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले प्रधान कारकों में से सबसे निर्णायक 
है। आर्थिक कारक एक भिन्न प्रकार की संस्कृति जैसे कि विकसित राज्यों की नागरिक संस्कृति या सेवा की संस्कृति का निर्माण करते हैं 
परंतु इससे भी ज्यादा सामाजिक संरचना महत्व रखती है जहाँ भाषा, धर्म, जातीयता, समाज का संकीर्ण या शिक्षित स्तर उप संस्कृतियों का 
सृजन करता है। भारत, राजतंत्रकालीन भारत, ब्रिटिश भारत एवं स्वतंत्र भारत तीनों का समाज भिन्‍न स्वरूपों की राजनीतिक संस्कृति को 
समाहित करता है। 
ए५. सामान्य संस्कृति का स्वरूप : 
राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अभिन्‍न हिस्सा होती है यद्यपि दोनों की अपनी अपनी स्वायत्तता होती है तथापि 
राजनीतिक संस्कृति का मौलिक व स्थाई आधार सामान्य संस्कृति ही होती है। विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि 
राजनीतिक संस्कृति की नवीन अवधारणा उन पर विकसित देशों द्वारा थोप दी गई है। अतः इस उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही 
जटिल हो जाता है। 

राजनीतिक संस्कृति की नवीन प्रवृतियाँ (८४ ॥फशातव$ ण ?णरंपंट३ 0पणापए्८ट) : 
राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील एवं परिवर्तनशील अवधारणा है जिसमें समय के साथ बदलाव आ जाता है। व्यक्तिगत अनुभव अथवा 
राजनीतिक समाजीकरण के अभिकर्ता, व्यक्ति के विश्वासों अभीवृर्तियों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने एवं समाज में परिवर्तन में भी प्रभावी 
भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसे कि इतिहास, भूगोल व सामाजिक, आर्थिक संरचना राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भूमिका निभाते 
हैं वैसे ही नवीन प्रवृत्तियों के रूप में आधुनिकता, पंथनिरपेक्षता, उत्तर भौतिकवाद, संरचनावाद, लोकतांत्रिक और बाजारीकरण को विकसित 
औद्‌योगिक समाजों में आसानी से देखा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान ने बाद में औद्योगिक समाज की विशेषताओं 
को विकसित किया है क्योंकि वह सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकरण का परिणाम है। 
यहाँ के लोग सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक बहुलवाद, आत्मअभिव्यक्ति के मूल्यों पर बल दे रहे हैं जिसने पर्यावरण 
आंदोलन, महिलाओं की गतिविधियों, नारीवाद तथा अन्य जनहितकारी संघों, नागरिक संगठनों को जन्म दिया है। 
लोकतांत्रिकरण(70शा0लब्वा2470) : 
पूरी दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों की खोज करें तो पता चलता है कि पश्चिमी देश जहाँ लोकतंत्र विकसित हो चुका है वहाँ के नागरिक, 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


राजनेता संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रतिमानों के प्रति संदेह करने लगे हैं। जैसे ।964 में तीन चौथाई अमेरिकन सरकार पर विश्वास रखते थे 
जबकि अब केवल एक तिहाई लोग ही विश्वास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है अपितु वह मजबूत हो रहा 
हैं। वे अपने लोकतंत्र से अपने आदर्शो को पूर्ण करने की उम्मीद रखते हैं और ऐसा नहीं होता है तो वे शासक वर्ग की आल्रोचना करते हैं। इससे 
लोकतंत्र ओर अधिक मजबूत होता है। 
बाजारीकरण (४३ए2ट$40॥) : 
वैश्वीकरण की लहर के परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ बाजार की ओर परिवर्तित हो रही है जो कि विकसित समाजों के 
नागरिकों की मुक्त बाजार एवं निजी लाभ के प्रोत्साहनों की स्वीकृति है। सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित अर्थव्यवस्था का नागरिक 
प्रतिरोध करते हैं। अतः 980 के दशक में अमेरिका एवं अनेक पश्चिमी यूरोपीय देशों में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसने उदारीकरण को जन्म 
दिया। इस समय मंदी एवं गंभीर आर्थिक समस्याओं का जाल फैला हुआ था। इस समय ब्रिटेन में मार्गेट थैचर (४३४गभर९ल पशबाटाश) व 
अमेरिका में रोनाल्‍ड रीगन ने सरकारी क्षेत्र को सीमित करने का समर्थन किया। 

उत्तर आधुनिकता या भौतिकतावाद (70०अ-५42८ं4$॥) : 
जीवन मूल्यों की और उन्हें लौटने का चरण शुरू हुआ अब कल्याणकारी राज्य आगे बढ़ने लगा और नए स्वरूप में भूख गरीबी रोजगार के लिए 
प्रतिबद्ध हुआ सामाजिक सुरक्षा एवं शांति को संयुक्त रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया गया लोकतांत्रिक जीवन शैली पर्यावरण प्रकृति 
के साथ जीवन पर बल दिया गया धर्म रिलीजन जैसे पारंपरिक राजनीतिक मुद्दों पर बल्न दिया गया नारीवाद समूह वर्ल्ड पीस इत्यादि नवीन 
सामाजिक विषय उभर कर सामने आए इस प्रकार राजनीतिक मूल्य व्यक्ति के दिमाग में होते हैं और वे उनके विचारों मूल्य उनकी धारणा 
के साथ-साथ संगठनों व संस्थाओं में अपना आकार प्राप्त कर लेते हैं 

भारत की राजनीतिक संस्कृति (हत9'$ एगरंगंटव 0णाए्ा6 ) : 
भारत में विद्यमान राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन और विश्लेषण करने में पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों का सबसे महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है। भारत की सामान्य संस्कृति एक विविधता में एकता वाली संस्कृति रही है। यहाँ शताब्दियों तक हिंदू शासन, मुस्लिम शासन 
और ईसाई शासन तथा स्वतंत्र भारत अनेक रंगों वाली तस्वीर दिखाई देती है। 

. मॉरिस जॉन्स के अनुसार : 
ब्रिटिश विचारक मोरिस जोंस ने पहली बार भारतीय लोगों की राजनीतिक जीवन में विद्यमान राजनीतिक व्यवहार को तीन भाषाओं, शैलियों 
या लोकोक्तियों के रूप में खोजने का प्रयास किया है। जोंस ने अपनी पुस्तक 'भारत में शासन और राजनीति! 964 (60एशाराई बा0 
ए०४ंएं८४ ॥॥ [709, 9644)के अंतर्गत भारत की राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण किया है। उसने इस राजनीतिक संस्कृति को तीन 
प्रकारों में विभाजित किया है। आधुनिक, परंपरागत और साधुवादी राजनीतिक संस्कृति। 
.. आधुनिक शैली(४०१८४7 $89९) : 
यह राष्ट्र राज्य की अवधारणा से जुड़ी भाषा शैली है जो उदारवादी मानवीय दृष्टिकोण, प्रतिनिधि लोकतंत्र, विज्ञान और तकनीक से संबंधित 
है। भारत में आधुनिक शैली संविधान, न्यायालय, राजनीतिक दल और दबाव समूह, प्रतिनिधि संस्थाएं, संसदीय बहस, योजना आयोग, नीति 
आयोग, समाचार पत्र, नौकरशाही प्रशासन इत्यादि में दिखाई देती है। यद्यपि इसमें भी अनेक बार परंपरागत शैली का सहारा लिया जाता है 
जैसे कि धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर मतदान का आहवान करना। 
गर. परंपरागत शैली (74०0ं०79। 890०) : 
प्राचीन भारतीय समाज के आधुनिक प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। जहाँ पर धर्म, जाति, वर्ण, नस्त्न, क्षेत्र संबंधी विविधता विद्यमान होती है जो 
मूलतः विशेष आयोजनों, उत्सव या त्यौहारों, सामाजिक संबंधों में दिखाई पड़ती है। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधी, 
डॉ. बी. आर अंबेडकर इसी राजनीतिक संस्कृति की शैली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इसमें सकारात्मक व नकारात्मक दोनों स्वरूप दिखाई 
देते हैं। यदि आधुनिक शैली का शहरीकरण या शहरी भाषा कहे तो इसे गाँव की शैली कहा जा सकता है। 
गा. साधुवादी या संतवादी या सन्‍्यासी शैली ($॥र]ए 890९) : 
की भाषा राजनीतिक जीवन में उसकी समालोचना अपरिग्रह त्याग की भावना भौतिक सुखों से ऊपर उठने जनहित को सर्वोत्तम दे के रूप में 
स्वीकृति देने की आदतों में दिखाई पड़ती है यह विदाउट पावर का हिस्सा है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा 
भावे , जयप्रकाश नारायण इत्यादि ने इसी भाषा का सहारा लिया है अथवा उनके जीवन में यह शैली परिलक्षित होती है। 
2. मायरन विनर के अनुसार : 
भारतीय राजनीति संस्कृति के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण अनुसंधान मायरन वीनर ने किया है। उसके अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारतीय 
समाज में विभिन्‍न प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उदय हुआ है। वीनर ने पाई तथा वर्बा द्‌वारा संपादित पुस्तक 'पॉलीटिकल कल्चर 
एंड पॉलीटिकल डेवलपमेंट” 965 में 'इंडियाज ट्‌ पॉलिटीकल कल्चर” नाम से लेख लिखा है। इस अध्याय में विवेचन किया गया है कि भारत 
की राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार होते हैं :- जन पुँज राजनीतिक संस्कृति और अभिजन राजनीतिक संस्कृति। 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


.. जनपुँज या जन या लोकप्रिय राजनीतिक संस्कृति : 
इसे डिस्ट्रिक्ट पॉलीटिकल कल्चर भी कहा जाता है। इसके प्रमुख मापक स्थानीय राजनीति, ग्रामीण व शहरी दोनों स्तर पर स्थानीय, संगठन 
व स्थानीय प्रशासन है। यह एक विस्तारित राजनीतिक संस्कृति है जो राज्य विधानसभाओं, राज्य सरकारों और राज्य प्रशासन तक पहुँच 
गई है यद्यपि इसके पैमाने या मापक परंपरागत तत्वों से संबंधित होते हैं परंतु यह पूर्णतया परंपरागत नहीं है अपितु इसमें अनेक आधुनिक 
तत्व भी शामिल रहते हैं। जैसे कि ल्ोकतांत्रिकरण, राजनीतिक स्थिरता व आधुनिकता इसके अनुकूल और उपयुक्त लक्षण हैं। 
ग. अभिजन राजनीतिक संस्कृति : 
अभिजन संस्कृति जो दिल्‍ली की राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। यह भारत के नीति निर्माताओं राष्ट्रीय राजनीति के नेतृत्व कर्ताओं, 
भारतीय सेना तक विस्तृत है और अधिकांशतया अंग्रेजी बोलने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यह एक कदम पीछे राज्यों 
की राजधानियों में भी दिखी जा सकती है परंतु ग्रामीण व शहरी स्थानीय शासन में पूर्णता लुप्त रहती है। यह एक रक्षात्मक फैंसी पॉलीटिकल 
कल्चर राजनीतिक संस्कृति है। यह आधुनिक राजनीतिक संस्कृति है तथापि इसे पूर्ण रुप से आधुनिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें 
परंपरागत घटक भी पाए जाते हैं। 
पहली गांधी संस्कृति को उभरती हुई जन राजनीतिक संस्कृति कहा जा सकता है और दूसरी को कुलीन राजनीतिक संस्कृति जो कि आधुनिक 
है परंतु प्रथम को परंपरागत व दूसरी को आधुनिक कहना सही नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही परंपरागत तक आधुनिक तत्व सम्मिलित होते 
हैं। भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में जहाँ व्यापक और जटिल समाज हो अभिजन का जन संस्कृति पर प्रभाव अधिक होता है। गुजरात में 
गांधी से उत्तर भारत में भावनात्मक और हिंसात्मक दोनों से लिया पूर्वोत्तर में पश्चिम बंगाल में असंगत दिखाई पड़ती है। यहाँ भारतीय विदेशी 
साहित्यकारों द्वारा भिन्न-भिन्न धर्म, जाति, वर्ग, धर्म का विश्लेषण किया गया है। 
रिचर्ड पार्क के अनुसार भारत में अनेक स्वरूप वाली संस्कृति निवास करती हैं। जनप्रतिनिधियों व अनुयायियों के बीच क्लाइंट जैसे संबंध 
पाए जाते हैं जिसे सेवार्थिवाद (0॥९॥।९४५9) कहा जाता है। 
उपसंहार या निष्कर्ष ($प्राता॥ं॥8 ए.) : 

राजनीति सामान्यतया व्यक्ति के मस्तिष्क में रहती है और यह व्यक्तिगत विचारों, मूल्यों व पूर्व धारणाओं ;च्मतबमचजपवददूध के 
साथ-साथ संगठन, कार्यप्रणाली व राजनीतिक प्रणाली से की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुरूप आकार ग्रहण करती है। राजनीतिक संस्कृति 
समकालीन समाज की दूनिया का अध्ययन करने के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। शीतयुद्ध के पश्चात्‌ के विश्व में न केवल्र राष्ट्रों के बीच अपितु 
इनके भीतर भी जातीय और अन्य भिन्‍नताएँ दिखायी देने लगी है। इस तरह के बदलावों तथा राजनीतिक यथार्थ को समझने में सांस्कृतिक 
घटकों की अपनी प्रासंगिकता होती है। इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझने वाला महत्वपूर्ण चर है। 


७-9 
राजनीतिक समाजीकरण 


(एणाा[ंट्व $02टा9॥8$9॥0॥) 


राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया भी राजनीतिक संस्कृति की तरह है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सामान्य समाजीकरण का 
अभिन्न हिस्सा है। यह राज्य एवं समाज में पारस्परिक अंतर क्रियाओं की एक से दूसरी पीढ़ी की ओर संप्रेषण की प्रणाली है। यह सामाजिकरण 
की प्रक्रिया का वह भाग है जिसका संबंध राजनीतिक संस्कृति से होता है। अतः यह राजनीतिक संस्कृति को संरक्षित, संवर्धित है और आगे 
की पीढ़ियों तक पहुँचाने की प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति बनी रहती है या बदल जाती है जैसे कि उनके मूल्य एवं व्यवहार बदलते हैं। अतः 
राजनीतिक समाजीकरण वह माध्यम है जिससे होकर ही राजनीतिक मूल्य या राजनीतिक संस्कृति आगामी पीढ़ियों की ओर गमन करती है। 
अधिकांश बच्चे आधारभूत राजनीतिक मूल्यों एवं व्यवहार के प्रतिमानों को बड़ों से सीखते हैं। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य पृथ्थक्‌ पहचान 
और अदिवतीय लक्षण होते हैं। व्यक्ति उस समाज में शामित्र होता है जो कभी कभी बदलाव के अनुरूप या स्वयं को बदलना पड़ता है। एक 
व्यक्ति के जीवन में सामाजिकरण सत्त प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जो प्रत्येक समाज और राजनीतिक प्रणाली में अपरिहार्य रूप 
से घटित होता है। प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के समक्ष यह चुनौती होती है कि वैयक्तिक परिवर्तनों से स्थिरता एवं निरंतरता को कैसे बनाए 
रखा जाए। 

राजनीतिक समाजीकरण अर्थ एवं परिभाषा : 
राजनीतिक प्रणाली की संरचना सभी समाजों में पाई जाती है तथापि वह विभिन्‍न देशों में अलग अलग तरीके से संचालित होती है। इस 
विविधता का स्पष्टीकरण यह है कि व्यक्तियों में भिन्‍न-भिन्‍न अभीवृतियों और अभिविन्यासों का विकास होता है। शाब्दिक स्वरूप में 
राजनीतिक समाजीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके दृवारा कोई व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण को अर्जित करता है। विभिन्‍न 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


देशों के लोग अलग-अलग राजनीतिक अभिविन्यासों को प्राप्त करते हैं क्योंकि राजनीतिक प्रणाली के साथ उनके अनुभव भिन्‍न भिन्‍न होते 
हैं। 

राजनीतिक प्रणाली के बारे में प्रत्येक व्यक्ति कुछ निश्चित मान्यताएं या विश्वास रखता है। अतः अब यह प्रश्न उठता है कि राजनीतिक 
व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इन विविध मान्यताओं को कैसे समायोजित किया जाए? यहीं से राजनीतिक समाजीकरण 
की भूमिका सामने आती है। समसामयिक राजनीतिक विश्लेषण के आधारभूत उदाहरणों में से एक है राजनीतिक समाजीकरण जो कि 
राजनीतिक प्रणाली और इसके विषयों के प्रति व्यक्तिगत अभिविन्यासों से संबंधित है। यह दृश्य-अद्दश्य, स्थानीय, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय, 
औपचारिक या अनौपचारिक स्वरूप में विदूयमान अवधारणा है। 

विकासशील देशों में यह अवधारणा ओर भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और आर्थिक 
विविधता पाई जाती है। ये सांस्कृतिक विभिन्‍नताएं, प्रभावशाली राष्ट्रीय पहचान के मार्ग में बाधाएं होती हैं। समाज में शासन की निर्णायक 
भूमिका, नीतियों के वैधता प्राप्त लक्ष्यों और सहभागिता में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के समझौते से इन विभिनताओं का समाधान 
करना अपरिहार्य होता है। एक प्रभावी राजनीतिक प्रणाली के रूप में यह लक्ष्य राजनीतिक समाजीकरण को मनोवैज्ञानिक स्वरूप में 
अभिव्यक्त करता है। राजनीतिक संस्कृति की स्थिरता इसी के कारण बनी हुई है। अतः राजनीतिक समाजीकरण एक अधिगमम प्रक्रिया 
है जो विद्यमान राजनीतिक प्रणाली के मानकों एवं व्यवहार को एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया 
है जो समाज में विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिद्वश्य में नागरिक अभिविन्यासों को राज्य स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक 
हस्तांतरित करती है। आमंड के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण न केवल समाज में राजनीतिक संस्कृति एव उप संस्कृतियों के प्रारूप या 
प्रतिमान की अंतईष्टि प्रदान करती है अपितु समाजीकरण की प्रक्रिया हमारे लिए यह भी पता लगाती है कि किस बिंदु पर विशेष गुण एवं 
सुस्थिर तत्व पाए जाते है या उन्हें कैसे संशोधित किया जा सकता है। 

ल्यूसन पाई के शब्दों में ”राजनीतिक संस्कृति एक प्रक्रिया के रूप में उन मान्यताओं और विश्वासों का समूह है जो कि राजनीतिक प्रक्रिया 
को अर्थ एवं व्यवस्था प्रदान करते हैं।” एक राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में राजनीतिक समाजीकरण की 
व्यापक और विस्तृत भूमिका होती है। 

असरफ अली के शब्दों में, यह संस्कृति के अन्तः पीढ़ीयों और अन्तः महाद्विपीय हस्तांतरण का माध्यम है।” 

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण नागरिकों की नई पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति का 
हस्तानांतरण (पषथ्ाशगं5आं०) है। यह व्यष्टि स्तर पर नागरिको से और समष्टि स्तर पर राजनीतिक दलों, समूहो, विश्वासों, व्यवहार 
इत्यादि से अभिनल्नक्षित होता है। 

राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार(ए0778$ ण एणाआएंट्व $0लंबर5$चव०) : 

राजनीतिक समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली अधिगम प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
औपचारिक और अनौपचारिक दृश्य-अद्वश्य रूप में चलती रहती है सामान्यतया इसके दो प्रकार होते हैं : प्रकट राजनीतिक समाजीकरण और 
अद्दश्य राजनीतिक समाजीकरण। 

. प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण ([शव्वागाटिआ ए०॥0ं८4 0प्राप7९) : 

इसे प्रकट या व्यक्त या दृश्य या व्यवस्थावादी या संस्थागत राजनीतिक समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। इसे समष्टि और पॉलिटिकल 
सिस्टम लेवल का रातनीतिक समाजीकरण भी कहा जाता है। यह उस समय दिखाई देता है जब राजनीतिक व्यवस्था या विषयों के प्रति 
सूचनाओं मूल्यों या अनुभव का संप्रेषण होता है। राजनीतिक या राजनीतिक समाज के द्वारा अपने मूल्यों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं, 
नागरिकों, निवासियों और सदस्यों ने कार्य चिंतन के प्रतिमान को संस्थाओं जैसे कि परिवार, शिक्षण संस्थान, मित्र मंडली, जनसंचार, 
राजनीतिक संस्थाओं, सामुदायिक और धार्मिक संगठनों अथवा सेना के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यह उस प्रश्न को खोजता है कि 
कहाँ और कैसे राजनीतिक अभिविन्यासों एवं अभिवृतियों को लोगों में विकसित किया जाता है जिससे कि लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थानों 
का व्यवहार एक लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में रूपांतरित हो जाता है जैसे कि पश्चिमी लोकतंत्र व उसके प्रकार के बारे में विद्यालय में 
अध्यापन कराना उन्हें लोकतंत्र के प्रतिमान सिखाता है। 

रूस में बच्चों को यह पढ़ाना कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का एकमात्र उपाय साम्यवादी दल है। विद्यालय पाठ्यक्रम में मार्क्सवादी, 
लेनिनवादी उदाहरण शामिल करना प्रकट राजनीतिक समाजीकरण का उदाहरण है। आज के जमाने में इंटरनेट प्रकट प्रभावी समाजीकरण 
का बड़ा उदाहरण है। इसी तरह व्यक्तिगत अनुभव के रूप में इजरायल, फिलिस्तीन, भारत-पाकिस्तान , विश्व व्यापार संगठन में हमला, 
सिस्टम ने व्यक्तिगत भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का अनुभव इत्यादि इसी के उदाहरण है। 

2. गुप्त या अद्दश्य राजनीतिक समाजीकरण (,बशा ए०ञाएंट्व 50लंब्रॉ5श्नांणा) : 

इसे गुप्त, दृश्य, व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक, व्यष्टि या व्यक्तिगत स्तर का राजनीतिकरण समाजीकरण कहा जाता है। यह उन प्रक्रियाओं 
औ प्रतिमाओं के प्रति राजनीतिक परिदृश्य के विशिष्ट व्यक्तिगत संबंधों का स्वरूप है जिसमें वे रहते है और जिस राजनीतिक विकास एवं 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


अधिगम के लिए कार्य करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण का परिणाम राजनीति व्यवस्था कैसे कार्य करती है? इसके बारे में व्यक्तिगत ज्ञान 
की प्राप्ति है। यह गैर राजनीतिक दृष्टिकोण का संचरण है जो राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के अभिविन्‍न्यास को प्रभावित करता है। यह 
एक अचेतन प्रक्रिया है। यह स्वतः स्फूर्त व्यवस्था है जो अनजान को हो सकती है फिर भी यह प्रकट समाज की तरह ही प्रभावी भी हो सकती 
है। 
आमंड व पॉवेल के शब्दों में, "यह सामान्य संस्कृति की अनेक अति महत्वपूर्ण और आधारभूत विशेषताओं को शामिल्र करता है जो 
राजनीतिक परिद्ृश्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। राजनीतिक प्रणाली पर इसके प्रभाव को धीरे-धीरे देखा जा सकता है। यह व्यक्तिगत 
अनुभव की प्रक्रिया है जो प्रकट नहीं होती परंतु कभी ना कभी इसका असर होता है। जैसे कि किसी संगठन का सदस्य बनना, विचारधारा 
समूह में शामिल होना, परिवार में किसी दल्र के प्रति झुकाव, बड़ों का मतदान व्यवहार, राजनीति में सक्रिय अथव निष्क्रिय भूमिका इत्यादि।” 
राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया विभिन्‍न मार्गों से होकर संचरण करती है। प्रत्यक्ष समाजीकरण जहाँ राजनीति के प्रति सूचना, संप्रेषण 
एवं मूल्यों का अनुभव होता है। जैसे कि विद्यालयों का सामान्य पाठ्यक्रम, सार्वजनिक शिक्षण कार्यक्रम, राजनीतिक दलों या समूह द्वारा 
प्रचार प्रसार इत्यादि अप्रत्यक्ष समाजीकरण के रूप में राजनीतिक इष्टिकोण अनुभव से प्राप्त होता है। जैसे कि बच्चे सामान्य महत्वपूर्ण 
राजनीतिक मूल्य माता-पिता, शिक्षकों से, दोस्तों से एवं आसपास के सामाजिक और आर्थिक वातावरण के परीक्षण से सीखते हैं। 
समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। परिवार का आरंभिक प्रभाव, व्यक्तिगत आदर्शो, मूल्यों को दीर्घकालीन या जीवन भर 
बने रहने के रूप में पड़ता है परंतु नवीन सामाजिक समूह में शामिल्र होने, देश के एक भाग से अन्य भागों में घूमने, सामाजिक जीवन में 
उतार-चढ़ाव आने, किसान बनने या खेती करने, काम प्राप्त करने या रोजगार खोने, आर्थिक मंदी और युद्ध इत्यादि के दौरान प्राप्त जीवन 
का अनुभव राजनीतिक इष्टिकोण में अनेक आधारभूत परिवर्तन ला देता है। 
राजनीतिक सामाजिकरण का प्रतिमान या स्वरूप भिन्‍न-भिन्‍न होता है। सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय राजनीति संस्कृति का सृजन करने हेतु 
सामान्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन समरूप प्रतिमान का उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, नन्हें बच्चे के प्रति प्रसननता की भावना 
या उसके सामने सभी प्रकार की चिंताओं को भूल जाना, सुख-दुख, जन्म-मृत्यु पर प्रतिक्रिया संपूर्ण विश्व में समरूप ही होगी तथापि इसे 
अभिव्यक्त करने के तरीके भिन्‍न-भिन्‍न हो सकते हैं। 

राजनीतिक विकास के स्तर (842८5 ण एगांपंट्वा $0लंग्रां570॥) : 
नागरिक अपने जीवन में अनेक स्तर पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के विविध तत्वों से प्रवाहित होता है। सामान्यतया इस प्रभाव को 
तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। 
[. आरंभिक काल(एथआ]ए (४॥0॥0०0) : 
बच्चे अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सहभागी की अपेक्षा पर्यवेक्षण (095९ए०५४०7) द्वारा बहुत अधिक सीखते हैं। वे आसपास के 
वातावरण को आत्मसात करते हैं जिसका प्रभाव उनके पूरे जीवन में बना रहता है। इस तरह इस स्तर पर बच्चे अपने परिवार के तत्कालीन 
सदस्यों(व2090९ ए7॥॥ए |./९॥७९”$) से अधिकतम सीखते हैं। यदि कोई परिवार राजनीति के क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहता है तो उस 
परिवार के बच्चों का भी राजनीति के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। राजनीति में उनकी रुचि उनके परिवार की जड़ों से उत्पन्न होती 
है। राजनीतिक परिचर्चा परिवार का स्वाभाविक हिस्सा होती है। दूसरी ओर यदि परिवार में नकारात्मक राजनीतिक नजरिया हो तो बड़े होने 
वाले बच्चे में इसके प्रति स्वभातिक असंतोष या दुर्भावना हो सकती है अर्थात्‌ राजनीति अच्छी है या बुरी, नायक (9) [9007] ]९५४५।९ 
770शां८) बनाती है या खलनायक। 
गर. किशोरावस्था या युवावस्था(,९ 0॥|09000 ०7 प९९॥३४०) : 
यह बदलाव की अवस्था है जिसमें बच्चों के विचारों के साथ साथ उनकी धारणाओं में भी परिवर्तन आता है। इस अवस्था में स्वाभाविक रूप 
से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आ जाते है। वे अपने अधिकारों, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। 
उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि राजनीतिक प्रणाली उनके सद्‌ जीवन(50०० /6८) का माध्यम है। 
इसीलिए जो बच्चे पहले राजनीतिक प्रणाली के प्रति उदासीन रहते हैं। वे भी अब इसमें रुचि रखने लगते हैं। वे राजनीतिक प्रणाली में भाग 
लेना शुरू कर देंगे अथवा कम से कम राजनीतिक प्रणाली के द्वारा लिए जाने वाले विभिन्‍न निर्णयों के बारे में विचार या चिंतन करने लगते 
हैं। वे अब केवल निर्णय प्रक्रिया में रुचि ही नहीं लेते अपितु निर्णय प्रक्रिया में भी रुचि लेने लगते हैं। यह अवस्था भविष्य में व्यक्ति की 
सहभागिता के स्वरूप को निर्धारित करती है। 
पा. परिपक्वता की अवस्था (4070॥7000 $89४८) : 
इस अवस्था में व्यक्ति दृढ़ विश्वास व मान्यताओं के साथ एक श्रेष्ठ नागरिक बनने का प्रयास करता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया 
अनवरत चलती रहती है और व्यक्ति इस अवस्था में कुछ स्तर तक बदल सकता है परंतु उसके पूर्वाग्रह एवं निर्णय स्पष्ट होते हैं। जैसे जैसे 
व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और राजनीतिक प्रणाली के साथ अनुभव प्राप्त करता है वैसे-वैसे अपनी सहभागिता के बारे में फैसला करने 
लगता है। रोजगार के अवसर आकांक्षाओं को पूर्ण करने की संभावनाएं और अंततः उनके लक्ष्य की पूर्ति या प्राप्ति व्यक्तिगत अभिविन्यासों 
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का निर्धारण करती है। यह प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण है और यह व्यस्क नागरिकों के विचारों को राजनीतिक प्रणाली की ओर 
गतिमान करती है। 

राजनीतिक समाजीकरण के अभिकर्ता (4४22॥४$ ण ?एका|ंट्यो $0295$4070॥) : 
हम राजनीतिक इष्टिकोण को कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत रूप से या संगठनात्मक रूप से या संस्थागत रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालने 
वाले अनेक अभिकर्ता होते हैं। जैसा कि पहले भी व्यक्त किया गया है कि राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह 
सब व्यक्ति तक और उसके दिमाग पर पहुँचने वाला प्रभाव है। कुछ निश्चित औपचारिक संरचनाएं जो इस कार्य को निष्पादित करती हैं। 
औपचारिक सूचनाओं के अलावा भी अनौपचारिक सूचनाएं होती हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं। यह प्रभाव बाल्यकाल में परिवार से शुरू 
होते हैं और आजीवन लगातार चलते रहते हैं। प्रत्येक अभिकर्ता भिन्‍न-भिन्‍न परंतु व्यक्तिगत पर निर्णय प्रभाव डालता है। 
[. परिवार(ज्वा॥9) : 
परिवार मानव जीवन की प्रथम पाठशाला होती है बालक पर पहला निर्णायक या अमिट प्रभाव परिवार का पड़ता है। परिवार उस पर प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष रूप से न केवल सामाजिक मूल्यों अपितु राजनीतिक प्रणाली से संबंधित मूल्यों के बारे में भी प्रभाव डालता है। यह प्रत्येक व्यक्ति 
के व्यक्तित्व के निर्माण में और उसे निश्चित समरूप आकार देने में आधारभूत भूमिका का निर्वहन करता है। जन्म लेने वाला बालक कोरा 
कागज होता है जिस पर रेखा खींचने व प्रारूप बनाने का काम परिवार में हीं होता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार की 
निर्णायक भूमिका होती है। परिवार पहली औपचारिक संस्था है जिसका प्रभाव आजीवन चलता रहता है। आज्ञाकारीता, बड़ों का सम्मान, 
नियमों के पालन के प्रति बच्चे के अभिविन्‍न्यास भविष्य में एक नागरिक के रूप में उसकी भूमिका का निर्धारण करते हैं। यदि बच्चों को 
पारिवारिक निर्णय में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाता है तो निर्णय प्रक्रिया को वह गंभीरता से लेते हैं। यदि निर्णय केवल बड़े लोग या 
माता-पिता करते हैं तो कम आयु में बालक गैर जिम्मेदार दिखाई देता है। दोनों दशाओं में बालक राजनीतिक समाजीकरण का हिस्सा बन 
जाता है। लोकतंत्र में बच्चे न्याय, समानता, स्वतंत्रता के बारे में सीखते हैं परंतु तानाशाही में समकक्षों की तुलना में अलग इष्टिकोण रखते हैं। 
विकासशील समाजों में लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम सहभागी बनाया जाता है। परिवार प्रथम समाजिक अभिकर्ता होता है। परिवार 
से ही वह नैतिकता भाषा, वर्ग, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। 
पर. विधालय एवं अन्य संस्थान ($2700 970 008९7 पर॥7प्र0॥$) : 
संस्थाओं में विदुयालय राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण अभिकर्ता होता है। परिवार से बाहर उसके अन्य कदम स्कूल तक 
पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया में तेजी से व्यापकता आ जाती है। यदि परिवार में गुप्त राजनीतिक समाजीकरण हो तो यहाँ वह राजनीतिक 
ज्ञान एवं जनमत के माध्यम से प्रकट राजनीतिक समाजीकरण में संचालित होने लगता है। राजनीतिक प्रणाली के बारे में दृष्टिकोण एवं 
अभिविन्यासों को स्वरूप, आकार देने में स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर पाठ्यक्रम, 
सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद, परिचर्चा, खेल इत्यादि के माध्यम से अच्छे नागरिकों के सर्जन में सहायता की जाती है। सुबह की सभा 
राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, देश के सम्मान के प्रति वचन, प्रतिज्ञा, शपथ, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, पंक्ति में खड़ा रहना इत्यादि उसे 
जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। अध्यापन, परीक्षाओं, प्रतियोगिताओं के द्वारा स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण तैयार किया 
जाता है। यहां तक कि प्लेटो, अरस्तू ने भी अच्छे नागरिकों हेतु शिक्षा पर बल दिया है। शिक्षा केवल राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान ही प्रदान नहीं 
करती अपितु युवा एवं जिज्ञासु मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने में सहायता करती है। शिक्षा, विभिन्‍न प्रकार के धर्म, 
क्षेत्र, रंग, आवास की विभिन्‍नताओं के बीच समरसता बनाए रखने में सहायता करती है। उसके दृष्टिकोण को सहिष्णु बनाती है। मुस्लिम 
देशों में बालक बालिकाओं में अंतर रखा जाता हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शिक्षा प्रणाली बहुत ही अद्वितीय है। 
गा. मित्र मंडली (?7८९/ ७70०0७98) : 
जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके दोस्त एवं वैचारिक उन्मुक्ताएं प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने लग जाती हैं। समकक्ष आयु के बच्चों का 
समूह आकांक्षाओं व निराशा में एक जगह बंध जाता है। मित्र मंडली उन देशों में अधिक भूमिका निभाती है जहाँ पारिवारिक संबंध कमजोर 
होते हैं। ऐसे समूह संस्थाओं से शुरू होते हैं परंतु शैक्षणिक संस्थाओं के स्तर पर भी कार्यरत रहते हैं। ऐसे समूह दृष्टिकोण व मूल्यों को स्वरूप 
प्रदान करते हैं। इन्हें संदर्भित समूह भी कहा जाता है। जो भागीदारी को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करते है। मित्र समूह सहभागिता का स्वरूप 
व स्तर तय करते है। इस तरह सहकर्मी भागीदारी, निर्णय लेने, बदलाव इत्यादि में निर्णय भूमिका का निर्वहन करता है। इनके बीच प्रश्न- 
उत्तर, वाद-विवाद, विचार-विमर्श होते रहते हैं। एक सदस्या निश्चित रूप से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है। रूस में माताओं का 
पार्क में नियमित मिलना, ब्राजील में गली गैंग, वॉल स्ट्रीट में हेल्थ क्लब सदस्य अंतरराष्ट्रीय युवा संस्कृति प्रतीक जीन्स व टी शर्ट इत्यादि 
इसी के उदाहरण है। 
॥५. राजनीतिक समूह : 
आर्थिक समूह, किसानों का समूह, मजदूरों का समूह, छात्रों का समूह, मेडिकल समूह, नागरिक समूह, पर्यावरण समूह, महिला समूह एक 
अलग प्रकार की राजनीति संस्कृति का सृजन करते हैं। जो राजनीतिक समाजीकरण के सक्रिय स्वरूप हैं जो कभी कभी राजनीतिक दल 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


के रूप में भी बदल जाते हैं। नागरिक समूह एक गुणवत्तापूर्ण सामाजिकरण एजेंट होता है। वियतनाम में साम्यवादी धारणा हेतु सामाजिक 
समूह है जो सिविक सेंस तथा अमेरिका में डेमोक्रेसी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सिविक ग्रुप्स कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा 
राजनीतिक समाजीकरण का निर्णायक कार्य किया जाता है। वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र की विभिन्‍नता के आधार पर वोट मांगना, अपराध, जाति, 
धर्म को राजनीति में घसीटना, ब्रिटेन में लेबर और कंजरवेटिव पार्टी क्लास का आधार पर समर्थन मांगती हैं, भारत में कांग्रेस राष्ट्रीय 
कार्यक्रम हेतु अन्य दल प्रजाति व धार्मिक आधार पर समर्थन मांगते हैं। 
(५. जनसंचार मास (१४3५5 720#9) : 
मीडिया हमेशा विचार अभिव्यक्त का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। समाचार पत्र रेडियो टेलीविजन पूरे विश्व में राष्ट्र के प्रति राजनीतिक 
दृष्टिकोण में जनमत निर्माण का सक्रिय एवं प्रभावी आयाम है। यह ग्लोबल विलेज की अवधारणा है जो विविध राजनीतिक प्रणालियों में 
कि नागरिकों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसी कारण वर्तमान पीढ़ी चर्चा, बहस, तुलना करने में अच्छी स्थिति में है। 
संपादकीय कॉलम, टीवी पर बहस, विशेषज्ञों की विचार क्रांति, समाजीकरण में मदद करते हैं। इसे ल्रोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में देखा 
जा सकता है यदि यह नैतिकता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता पर आधारित रहे। मीडिया सामान्य घटना को भावनात्मक स्वरूप, गलत या सही 
तस्वीर पेश कर सकता है यह उसे मेनूप्लेट कर सकता है , तथ्यों, घटना को विकृत स्वरूप दे सकता है। इसके द्वारा किया गया प्रस्तुतीकरण 
राष्ट्र का इतिहास बदल सकता है। सर्वाधिकारवादी राज्यों में मीडिया पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। अतः शासक इसके द्वारा लोगों 
के दृष्टिकोण, विचारों को अपनी ओर उन्मुख कर लेता है। अनेक यूरोपीय देशों में सरकार अभी भी मीडिया को एक सेवा के रूप में स्वीकार 
करती है उनका टीवी न्यूज़ प्रबंधन करती है। सोशल मीडिया मिस्त्र जैसे देशों में सरकारी विरोध करता है तो सरकार इस पर प्रतिबंध लगा 
देती है। इंटरनेट पर नियंत्रण रखना सरकारों के लिए मुश्किल हो रहा है विकासशील देशों में सामान्य लोग तथा विकसित देशों में चयनित 
और विशेषज्ञ व्यक्ति मीडिया के भागीदार होते हैं। 
शा. सरकार से प्रत्यक्ष संबंध()०८टा एटावंणाञआंफए 00 60एशगशााशा) : 
सरकार के साथ किया जाने वालत्रा प्रत्यक्ष व्यवहार राजनीति दृष्टिकोण को निश्चित आकार प्रदान करता है। राजनीतिक प्रणाली के साथ 
अच्छा अनुभव सकारात्मक अभिविन्यास में सहायता करता है और नकारात्मक अनुभव प्रणाली के प्रति व्यक्तिगत इष्टिकोण को संकुचित 
बनाता है। बेरोजगारी, सरकार द्वारा शोषण, सामान्य नागरिक सेवाओं शिकायत निवारण जैसे कि एजुकेशन ,हेल्थ, ड्राइवर लाइसेंस, गैस 
कनेक्शन, वोटर कार्ड इत्यादि प्राप्ति में आने वाली बाधाएं राजनीतिक प्रणाली की प्रति राजनीतिक सामाजीकरण का कार्य करती हैं। कुछ 
देश व्यक्तिगत रूप से माइग्रेट लोगों को प्राथमिकता देते हैं तो यह अंतरराष्ट्रीय प्रवजन प्रवास को बढ़ाता है। अतः पुलिस राजनेताओं, 
अधिकारी तंत्र, न्यायपालिका के नेतृत्व के साथ व्यक्तिगत अनुभव राजनीतिक अभिविन्यास का आकार प्रदान करते हैं। तकनीकी व विज्ञान 
के आधुनिक युग में यह सम्मान बहुत बढ़ गया है व्यक्तिगत अनुभव राजनीतिक समाजीकरण के प्रभावी अभिकर्ता होते हैं। विकासशील 
देशों के साथ विकसित देश भी इससे अछूते नहीं है धर्म जैसे जोड़ने वाला तत्व है जैसे ही विभाजनकारी भी है। मतदान, युवा, राजनीति दल की 
सदस्यता, उसका एजेंडा पारिवारिक व्यवहार में से देखा जा सकता है। सांप्रदायिकता इसका पूरातन स्वरूप है। पश्चिमी विकसित देशों जर्मनी, 
इटली में चर्च की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। भारत में शिवसेना ,नवनिर्माण सेना, अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी के समाजीकरण के 
मुख्य अर्जेंट है इसी के साथ विकासशील देशों में जाति प्रणाली प्रभावी एजेंट है। सामान्यतः इसका नेगेटिव यूज किया जाता है। युवा पीढ़ी के 
नकारात्मक प्रभाव हो सकते है। 

उपसंहार ((णालप्रश्मंणा) : 

इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण में किसी देश की राजनीति संस्कृति को एक संरचना या 
ढांचा प्रदान करने वाली सतत परिवर्तनशील परंपरा है, राजनीतिक समाजीकरण। आधुनिक विश्व में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ता जा रहा 
है कि अब विलेज एंड ट्रेडीशन कम्युनिटी विखंडित हो रही है। नागरिक जो अधिगम करते हैं उसे ही जीवन में अपनाते हैं। किसी भी राज्य 
की व्यवस्था में विद्यमान आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण एक 
सकारात्मक अवधारणा है। 
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माॉक्‍्सवादी- लेनिनवादी उपागम 
(व्वाजांड - ।,शांग्रांड 49709८॥) 


राजनीति विज्ञान में ईसाई धार्मिक सप्ताह के प्रतिरोध में तथा निरंकुश राजतंत्र के प्रतिरोध में व्यक्तिवाद उदारवाद की अवधारणा 
का उदय हुआ इस उदारवाद की राजनीतिक विचारधारा ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और विवेक शीलता को सबसे महत्वपूर्ण माना इसी उदारवाद 
के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति लोकतंत्र राष्ट्र राज्य जैसी नवीन अवधारणाओं का उदय हुआ उदारवाद ने आर्थिक स्वरूप में आगे 
बढ़कर पूंजीवाद के आर्थिक दर्शन को स्थापित किया बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था में मशीनीकरण तकनीकी विज्ञान परियों का उपयोग किया 
जाने लगा औद्योगिक मजदूर बड़े स्तर पर कामगार वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए अर्थव्यवस्थाओं की एकीकरण भूमंडलीकरण और 
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप मैं पूरी दुनिया के देशों को एक दूसरे की नजदीक लाकर खड़ा कर दिया पूंजीवाद की आरंभिक अवधारणा के 
साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में एक प्रतिक्रियावादी अथवा आर्थिक केंद्रीयकरण के विरुद्ध आर्थिक शक्तियों के विभाजन का समर्थन करने वाली 
तथा राज्य वर्ग और धर्म विहीन व्यवस्था की स्थापना करने वाली नवीन क्रांतिकारी विचारधारा का उदय इसी के साथ हुआ व्यक्तिवाद और 
उदारवाद ने जिस तरह पूंजीवाद को जन्म दिया ठीक उसी तरह व्यक्तिवाद उदारवाद के अंतर्गत विद्यमान शोषणकारी प्रणाली ने समाजवाद 
या साम्यवाद की अवधारणा को विकसित करने में अथवा उदित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस समाजवाद की काल्पनिक अवधारणा 
को वैज्ञानिक स्वरूप देने वाले महान दार्शनिक विचारक का नाम कार्ल मार्क्स था कार्ल मार्क्स की अवधारणा किताबों की दुनिया से बाहर 
निकल कर पहली बार सिद्धांत से वह व्यवहार में परिवर्तित हुई वी आई लर्निंग के नेतृत्व में रूसी शासक जार निकोलस तितिकी विरुद्ध 
क्रांति हुई जिसके परिणाम स्वरूप रूस में एक नवीन प्रणाली की स्थापना हुई जिस एलईडी नवाद याले रिंग का शासन कहा जाता है वी आई 
लेनिन के नेतृत्व में 497 से 923 तक रुस में मार्क्सवाद के स्वरूप को अपनाया गया जिसका आगामी नेतृत्व स्टालिन के द्वारा किया गया 
इस तरह से तुलनात्मक राजनीति में राजनीति विज्ञान से एक नवीन अवधारणा का आगमन हुआ जिसे लेनिन वादी मार्क्सवादी इष्टिकोण 
के नाम से जाना जाता है। 
तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत मार्क्सवादी देने वाली सिद्धांत का आगमन किस तरह से हुआ था उसकी आवश्यकता क्‍यों पड़ी सामान्य 
रूप से कहा जा सकता है कि द्वितीय महायुद्ध पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं और तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के बीच 
किरण भूमि के रूप में लड़ा गया इस महायुदृध में धुरी राष्ट्रों अथवा सर्वसत्तावादी सताओं का समर्थन करने वाले राज्यों को हार का सामना 
करना पड़ा और पूंजीवाद -उदारवाद लोकतंत्र का समर्थन करने वाले राज्यों को विजय हासिल हुई द्वितीय महायुद्ूध के पश्चात आधुनिक 
दुनिया के अनेक राज्यों को साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के रूप में विद्यमान शोषण कार्य व्यवस्था से छुटकारा मिला द्वितीय महायुद्ध के 
पश्चात नवोदित और तीसरी दुनिया के देश जिनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जा सकता है। ऐसे देश जहां हाल ही 
में स्वतंत्रता की अवधारणा ने अपने पैर रखे हैं उन देशों में शीघ्र ही यह राजनीतिक स्वतंत्रता जोकि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद उन्हें 
मिली है वह लंबे समय तक स्थाई नहीं रह पाई आखिर ऐसे कौन से कारण इनके पीछे उत्तरदाई रहे वे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को बचाकर 
क्यों नहीं रख पाए अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता को तो वे सुरक्षित रख पाए परंतु आर्थिक रूप से ऐसे राज्य नव उपनिवेशवाद और निगम 
बाद की शिकार हो गए अथवा इन राज्यों की राजनीतिक प्रणात्रियों में स्थिरता राजनीतिक परिवर्तन कमजोर सामाजिक आर्थिक संरचना 
जन सहभागिता का निम्न स्तर इत्यादि देखने को क्‍यों मिला ऐसे देश हाल ही में विकसित होने वाली दुनिया की सबसे लोकप्रिय शासन 
प्रणाली लोकतंत्र को विकसित स्वरूप में आगे क्‍यों नहीं बढ़ा पाए इन सब कारणों का अथवा तीसरी दुनिया के देशों की अस्थिर राजनीतिक 
प्रणात्रियों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए पश्चिमी दुनिया अथवा उदारवादी देशों के द्वारा या यूं कहें कि पश्चिमी राजनीतिक 
चिंतन के द्वारा नवीन अवधारणाओं का विकास किया गया जिनके अंतर्गत राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक 
संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण इत्यादि प्रमुख रहे हैं तीसरी दुनिया के देशों में विद्यमान राजनीतिक प्रणालीयों का अध्ययन करने के 
लिए तुलनात्मक राजनीति में एक नवीन विचारधारा या इष्टिकोण या उपागम का आगमन हुआ जिसे मार्क्सवादी लेनिन वादी दृष्टिकोण के 
नाम से जाना जाता है राजनीति विज्ञान में दिवतीय महायुद्ध के समय उदित व्यवहारवादी क्रांति ने 950 के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका 
का निर्वहन किया इसी के साथ तुलनात्मक राजनीति के रूप में विकसित होने वाले अनुशासन को भी आगे बढ़ने के अवसर मिले तुलनात्मक 
राजनीति के शोधार्थियों के लिए तीसरी दुनिया के देश जो कि हाल ही में उदय हुआ है स्वतंत्रता प्राप्त की है अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र बन गए 
इन देशों में विद्यमान सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक विविधताओं ने शोधार्थियों के सामने विस्तृत विषय सामग्री प्रस्तुत की इन 
प्रणात्रियों का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक राजनीति में नवीन संकल्पनाओ, विधियों और उपागमो का उदय हुआ इन्हीं उपागमों में 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


से एक था मार्क्सवादी - लेनिनवादी उपागम। 

पश्चिमी दुनिया की चिंतकों के द्वारा तीसरी दुनिया की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करने में जिन उपागम का प्रयोग किया गया 
उन सबसे अलग एक वैकल्पिक इष्टिकोण के रूप में मार्क्सवादी लेनिन वादी उपागम का उदय हुआ यद्यपि इस समय भी तनिक साम्यवादी 
देशों में राजनीतिक प्रणात्रियां विद्यमान थी तथापि चिंतकों की अध्ययन क्षेत्र में यह शामिल नहीं हो पाए तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन 
करने के लिए 960 के दशक में एक वैकल्पिक सिद्धांत के पर्याय के रूप में मार्क्सवाद-लेनिनवाद आगे बढ़ने लगा जिसके द्वारा अब तक 
विद्यमान अथवा अध्ययन किए गए उपागमो से अलग एक नवीन नजरिया अपनाया गया। 

मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की आवश्यकता : 
यदि व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक प्रणात्रियों का अध्ययन करने के लिए पश्चिमी दुनिया के चिंतकों 
के द्वारा विकसित किए गए बहुत से उपागम विद्यमान थे तो आखिर ऐसी कया आवश्यकता थी कि एक व्यक्ति पर राजनीतिक इष्टिकोण 
के रूप में मार्क्सवादी लेनि वादी अध्ययन उपागम को अपनाया गया। ऐसे कौन से कारण थे अथवा ऐसी कौन सी परिस्थितियां विद्यमान 
थी जिनके कारण से पश्चिमी दुनिया के सिद्धांतों के दुवारा तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक प्रणात्रियों का पूर्ण अध्ययन करना 
संभव नहीं हो सका जबकि प्रथम महायुद्ध से पूर्व ही लेनिनवादी उपागम विद्यमान था और 9वीं शताब्दी के आरंभ में ही कार्ल मार्क्स 
के द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवादी सिद्धांत विद्यमान था। तुलनात्मक राजनीति में इनका प्रयोग और प्रचलन तीसरी दुनिया के देशों का 
अध्ययन करने में उस समय के बाद क्‍यों किया गया जबकि उदारवादी सिद्धांत विफल हो चुके थे। राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली इष्टिकोण 
या व्यवस्था सिद्धांत, पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, राजनीतिक संस्कृति उपागम, राजनीतिक समाजीकरण उपागम, 
राजनीतिक विकास का उपागम इत्यादि के द्वारा तीसरी दुनिया की राजनीतिक प्रणात्रियों को समझने का प्रयास किया जा रहा था परंतु इन 
सबके बावजूद भी तुलनात्मक राजनीति में सर्वमान्य सिद्धांतों की स्थापना नहीं की जा सकी। यह सिद्धांत तीसरी दुनिया के राजनीतिक 
परिवर्तनों के मूल कारणों को समझाने में सफल नहीं हो सके शायद इसीलिए इन सिद्धांत का सहारा लिया गया जिसे मार्क्सवादी लेनिनवादी 
उपागम कहा जाता है। नवोदित स्वतंत्र होने वाले देशों में राजनीतिक उथत्र-पुथल राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक संस्कृति संबंधी 
परिवर्तनों पर गहराई से शोध किया गया। अनेक तथ्यात्मक और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया, नवीन संकल्पना तुलना के नवीन 
आयामों, अवधारणाओं, सिद्धांतों का सहारा त्रिया गया परंतु फिर भी वे पूर्णत सफल नहीं हो पाए। यद्यपि तीसरी दुनिया को समझने में 
तुलनात्मक राजनीति की अंतर्गत जिन सिद्धांतों का विकास हुआ उनके माध्यम से राजनीति विज्ञान का यह अनुशासन विकास के पथ पर 
आगे बढ़ा | 
इन पश्चिमी सिद्धांतों के आगे एक नवीन वैकल्पिक सिद्धांत को अपनाया गया जिसको अपनाने के पीछे कुछ आवश्यकताएं और मजबूरीयां 
रही जिनमें प्रमुख हैं : 
3. उदारवादी संकल्पनाओं का सामान्य सिद्धांत के रूप में स्थापित नहीं हो पाना। 
ग.. राजनीति विकास सिद्धांत का सफल प्रयोग नहीं हो पाना। 
गा. तीसरी दुनिया की राजनीति प्रणालियों के पीछे उत्तरदाई कारणों का पता नहीं लगा पाना। 
79. वैज्ञानिकता की खोज और तुलनात्मक विश्लेषण में वास्तविकता से दूर चले जाना। 
५. उदारवादी सिद्धांतों के निष्कर्ष का आम शोधार्थियों की समस्याओ से दूर होना। 
मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत का अर्थ और विशेषताएं : 

मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम का नामकरण सामान्य रूप से कार्ल मार्क्स और लेनिन के नाम पर किया गया है। यह वास्तव में कार्ल मार्क्स 
और लेनिन के द्वारा प्रस्तुत किए गये विचारों पर आधारित उपागम है। इस उपागम के अंतर्गत कार्ल मार्क्स और लेनिन की धारणा के 
अनुसार किसी देश की राजनीतिक प्रणाली की संरचना और स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया है किया जा सकता है या किया जाता है 
कार्ल मार्क्स के चिंतन को पूर्व की कक्षाओं में मार्क्सवाद की विचारधारा या मार्क्सवाद के स्वरूप में विस्तार से अभिव्यक्त किया जा चुका है। 
यहां पर कार्ल मार्क्स के मूल विचारों का पुनः वर्णन करना प्रासंगिक नहीं होगा। कार्ल मार्क्स के चिंतन में सामान्यता द्‌वंद्वात्मक भौतिकवाद, 
इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र इत्यादि रहे हैं। 
लेनिन के चिंतन में कार्ल मार्क्स के विचार मूल स्वरूप में विद्यमान नहीं होते। लेनिन के द्वारा कार्ल मार्क्स के विचारों में परिस्थितियों के 
अनुरूप संशोधन कर लिया गया यही कारण है कि कुछ विद्वानों के द्वारा लेनिनवाद को उल्टा मार्क्सवाद कहा जाता है। लेनिन के चिंतन 
में साम्राज्यवाद का सिद्धांत, मार्क्सवाद के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की राष्ट्रीय व्याख्या करना, सर्वहारा वर्ग के स्थान पर साम्यवादी दल के 
अधिनायक का विचार, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी विचार परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित कर लिए गए थे। 
मार्क्स के विचारों में सिद्धांत और व्यवहार में यद्यपि परिवर्तित स्वरूप दिखाई देता है तथापि मार्क्स और लेनिन के इस उपागम की कुछ 
महत्वपूर्ण और आधारभूत संकल्पनाए होती हैं जो कार्ल मार्क्स और लेनिन अथवा मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम में तुलनात्मक राजनीति 
का अध्ययन करने पर भी विद्यमान रहती हैं और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर तुलनात्मक राजनीति में विकासशील देशों की प्रणाल्रियों 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


का अध्ययन किया गया है। मार्क्सवाद लेनिनवादी उपागम की तीन महत्वपूर्ण संकल्पना है अथवा मान्यताएं इस प्रकार हैं : 
॥. सामाजिक जीवन में राजनीतिक शक्ति की अपेक्षा आर्थिक शक्ति की प्रभावशीलता होती है : 
प्र. समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्‍न वर्ग का ही राजनीतिक प्रभुत्व होता है : 
गा. राजनीतिक शक्ति सदी आर्थिक शक्ति के अधीन होती है : 

मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की आधारभूत विशेषताएं : 
तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी लेले वादी दृष्टिकोण को एक अलग स्वरूप में ही अभिव्यक्त किया गया है पश्चिमी चिंतन के तुलनात्मक 
राजनीति के सामान्य सिद्धांतों की अपेक्षा मार्क्सवादी लिए अनुवादी उपागम एक अलग ही नजरिया रखता है अथवा उनके प्रतिकूल विचार 
रखता है यही कारण है कि मार्क्सवादी लेन वादी उपागम को तुलनात्मक राजनीति का वैकल्पिक विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत के नाम से भी 
जाना जाता है अर्थात मार्क्सवादी लर्निंग वारी उपागम तुलनात्मक राजनीति में विश्लेषण के निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित करता है : 
.. राज्य व उसकी औपचारिक संस्थाओं को कम महत्व देना : 
मार्क्सवादी लेननवादी उपागम के अंतर्गत राज्य और उसके द्वारा स्थापित अथवा उसके अधीन कार्यरत औपचारिक व कानूनी संस्थाओं 
को बहुत कम महत्व दिया गया है ऐसा इस सिद्धांत के समर्थकों ने इसलिए किया है क्योंकि वे औपचारिक संस्थान व्यावहारिक स्वरूप में 
भी केवल औपचारिकता की भूमिका का निर्वहन ही करते हैं व्यावहारिक स्तर पर उन संस्थाओं के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता और 
यही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है इसलिए मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत राज्य और उसके द्वारा स्थापित ऐसी 
संस्थाओं को बहुत कम महत्व देते हैं मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत की इस मान्यता का समर्थन उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से भी 
अभी लक्षित होता है जहां पर विषय वस्तु को भी महत्व दिया गया है केवल संस्थान संसद या विधायिका अथवा अन्य कोई संस्थान अथवा 
इंस्टिट्यूशन के निर्माण से ही समस्याओं का समाधान नहीं होता अपितु ऐसी संस्थाएं तभी प्रासंगिक हो सकती हैं जब इन संस्थाओं के द्वारा 
समाज में विद्यमान समस्याओं का निदान किया जाता हो अथवा व्यवहारवादी अध्ययन में दिनेश रचनात्मक और प्रक्रियात्मक भूमिका के 
रूप में अभिव्यक्त किया गया है। 
ग.. अस्थिर राजनीतिक प्रणाली की निकटता : 
विकासशील राजनीतिक एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति बताएं विद्यमान होती है यही कारण 
है कि विकासशील देशों की परिवर्तनशील राजनीति प्रणात्रियों को समझने में दुविधा उत्पन्न होती है इस प्रकार की राजनीति प्रणालियों को 
केवल मार्क्सवादी -लेनिनवादी उपगमो के माध्यम से ही समझा जा सकता है राज्य की शक्ति वर्ग आर्थिक नियतिवाद तानाशाही जय श्री 
शंकर अपनाएं विकासशील राज्यों से बहुत अधिक तक मेल खाती हैं मार्क्सवादी-लेनिंनवादियो की सहायता से ही तीसरी दुनिया के देशों की 
राजनीति प्रणाल्रियों के स्थिरता के कारणों को आसानी से समझना संभव हो सकता है। 
गा. अंतर अनुशासनात्मक विचारधारा के माध्यम से अध्ययन : 
मार्क्सवादी लेले वादी उपागम के अंतर्गत अंत है शास्त्रीय अध्ययन की धारणा को स्वीकार किया गया है तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक 
अस्थिरता के पीछे केवल एक कारण नहीं होता है अभी तो अनेक कारण जिम्मेदार होते हैं अस्थिरता के पीछे विदूयमान इन विविध कारकों 
को समझने के लिए हमें केवल राजनीति विज्ञान और तुलनात्मक राजनीति की ही आवश्यकता नहीं होती है अपितु समाज विज्ञान के अन्य 
शाखाओं और उन शाखा के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले अध्ययन पद्धतियों उपागम की सहारे की भी आवश्यकता होती है क्योंकि राजनीतिक 
अस्थिरता के पीछे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक कारण भी विद्यमान होते हैं इन कारणों को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण 
की आवश्यकता होती है और यह समग्र इष्टिकोण विकसित करने के लिए ही अंतर अनुशासनात्मक को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। 
79५. सामान्य सिद्धांत और मौलिक स्वरूप की अनुसंधान करना : 
यह एक समग्र वादी उपागम है जिसका मुख्य देवी ने केवल एक पक्षीय सिद्धांतों के माध्यम से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना 
है अपितु उसके समग्र साहू को समझना है ऐसे सिद्धांतों की खोज करना जिनका सामान्य करण करना संभव हो सके मार्क्सवादी लेने वादी 
उपागम का मुख्य उद्देश्य रहा है इस उपागम ने सामान्य स्त्री विश्लेषण पर अधिक जोर दिया है जिसके माध्यम से राजनीति विज्ञान अथवा 
तुलनात्मक राजनीति में इन राजनीतिक प्रणाली के स्थिरता का अध्ययन करने के लिए कोई सामान्य सिद्धांत विकसित किया जा सके। 
९. मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम एक वैश्विक अथवा विस्तृत दृष्टिकोण है : 
मार्क्सवादी लिंगवादी केवल एक स्वरूप का ही आधार नहीं है अपितु संपूर्ण विश्व की राजनीति को अपने अध्ययन का संदर्भ मानता है इसका 
मूल्र उद्देश्य एक का स्पष्टीकरण व्यापक दायरे में करना है यह संपूर्ण विश्व के राजनीतिक समाजों के बीच राष्ट्रीय दीवारों को स्वीकार नहीं 
करता है अभी तो उनसे दूर अंतरराष्ट्रीय समाज अथवा पूरी दुनिया में विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों की अस्थिरता और उनके कारणों की 
खोज करना इसका मूल्न होता है। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम इस आधार पर संपूर्णता को समझने का प्रयास करता है। 
शा. मार्क्सवाद लेनिनवाद अभिमुखीकरण दष्टिकोण है : 
मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह वास्तविकता अथवा यथार्थवाद के प्रति अभिमुखीकरण का 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


दृष्टिकोण रखता है यह सदी परिवर्तनशील राजनीतिक संस्थाओं उसकी प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार के प्रति संवेदनशील रहता है इस 
इष्टिकोण की अवधारणाएं राजनीति की गत्यात्मक शक्तियों के अनुरूप होती हैं इस इष्टिकोण की संकल्पना मान्यताओं और पद्धतियों में 
राजनीति का यथार्थवाद छिपा हुआ रहता है यह राजनीति के मूल तत्वों से अधिक संबंध रखता है बजाएं औपचारिक इष्टिकोण और तत्वों की 
इसीलिए यह दृष्टिकोण यथार्थ अथवा वास्तविक और तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक प्रणाल्रियों की मूल कारकों के अधिक नजदीक 
माना जाता है 
शा. मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम संकलनात्मक स्थायित्व रखता है : 
देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप ही मार्क्सवाद की विचारधारा के मूल्न स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया है अथवा जैसा कहा भी जाता 
है कि कार्ल मार्क्स या मार्क्स की विचारधारा को सिद्धांत से व्यवहार के धरातल पर उतारने पर उसकी मूल स्वरूप में ही परिवर्तन हो जाता है 
परंतु यह सब कुछ होती हुई भी मार्क्सवाद और लाइन वाद की मूल संकल्पना परिवर्तित नहीं होती है इस मूल संकल्पना में जिन चारों प्रत्यय 
और शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वह वर्षों के बाद भी एक समान अर्थ ही रखते हैं उनकी शाब्दिक अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है 
जहां तक मार्क्सवाद की विचारधारा या लेनिन वाद की मूल स्वरूप में बदलाव की बात है वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है इस प्रकार की 
मूल अवधारणा अथवा विशेषता पाश्चात्य चिंतन या उदारवादी चिंतन में कदापि नहीं मिलती है उसकी शब्दावली अभी बोलते बदल जाती हैं। 
राज्य वर्ग संघर्ष सर्वहारा बुजुर्गों अतिरिक्त मूल्य इतिहास की आर्थिक व्याख्या राज्य सरकार आज भी वही अर्थ रखती हैं जो 9वीं शताब्दी 
के आरंभ में रखती थी। 
शा. मार्क्सवाद लेनिनवाद एक समग्रवादी पद्धति है : 
मार्क्सवादी उपागम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है उसकी सामग्री वादी प्रकृति। इसका भी प्राय है कि मार्क्सवादी उपागम के 
अंतर्गत अलग-अत्रग प्रकार की तुलना ही अथवा दिन नहीं किए जाते अपितु सभी को एक ही समग्र रूप में देखा जाता है सभी सामाजिक 
घटनाक्रम अनेक परिवर्तन और तत्वों से प्रभावित रहते हैं आधे निष्कासन तक पहुंचने के लिए हमें इन सभी का ध्यान रखना होता है किसी 
देश की राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन के पीछे न केवल राजनीतिक अभी तो ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक अथवा 
अन्य कोई कारक भी हो सकता है इन सब को समझने के लिए समग्र समग्र तावादी अध्ययन पद्धति अथवा विश्लेषण की आवश्यकता होती 
है जो केवल मार्क्सवादी दिन वादी उपागम का ही आधार है विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले तेज़ गति के राजनीतिक 
परिवर्तनों को समझने के लिए समग्रवादी अध्ययन पद्धति का होना अपरिहार्य है। 

मार्क्सवाद लेनिनवादी उपागम और तुलनात्मक राजनीति : 
तुलनात्मक राजनीति के अन्तर्गत इस सिद्धान्त का अनुप्रयोग कैसे व कब हुआ है? यह सामान्यतया पश्चिमी राजनीतिक सिद्धान्तों की 
विकासशील प्रणालियों के अध्ययन में असफलता का परिणाम है। तीसरी दुनिया के देशों की अस्थिर राजनीतिक प्रणात्रियों का अध्ययन 
करने में पश्चिमी चिंतन के सिद्धांत कारों की असफलता के परिणाम स्वरूप उनका अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी 
लेनिनवादी सिद्धांत का सहारा लिया गया तुलनात्मक राजनीति में विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन 
और विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी धीरन वादी उपागम के द्वारा तुलना के कुछ आधारों का अनुसंधान किया गया आधारभूत घटकों 
के माध्यम से ही विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया जाना संभव हो सका इस प्रकार की तुलना में प्रत्यय और 
तुलना के प्रवर्ग वही रखे जाते हैं जो मार्क्सवाद लेकिन बाद के प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित होते हैं किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की 
अन्य राजनीतिक प्रणात्रियों से तुलना करने के लिए तीन प्रमुख पर वर्गों अथवा आधारों का सहारा लिया गया जिनके माध्यम से राजनीति 
प्रणालियों का दिन संभव हो सका यह आधार इन देशों में राज्य पूंजीवाद की प्रकृति के अभियान से संबंधित हैं मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम 
में राजनीति व्यवस्थाओं की प्रकृति को किसी राज्य में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की प्रकृति तथा रचना के आधार पर समझने का प्रयास किया है 
मार्क्सवाद लेनिनवाद की द्वारा तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन के लिए अपनाए गए इन तीन आधारों स्वरूप में स्पष्ट किया जा सकता है 

. राज्य की आर्थिक प्रणाली में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की संरचना शक्ति और महत्व : 
मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत की मूल मान्यता भी यही है कि आर्थिक प्रणाली के द्वारा ही किसी देश की राजनीति प्रणाली का स्वरूप 
निर्धारित होता है ।अतः इसमें सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान दिया गया कि विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
की संरचना शक्ति और महत्व किस स्तर का है आर्थिक प्रणाली का स्वरूप पूंजीवादी है या साम्यवादी है अथवा मिश्रित प्रकृति का है। अर्थात 
आर्थिक प्रणाली में सरकारी और निजी क्षेत्र की संरचना कैसी है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को संचालन करने वाली शक्ति कौन सी है। अर्थव्यवस्था 
किन क्षेत्रों में महत्व प्रभाव कैसा है इस सिद्धांत की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति संरचना प्रतिमान और प्रक्रियात्मक 
अभिव्यक्ति तथा शासकों के बारे में लोगों की अभी भर्तियां आर्थिक प्रणाली में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर समझी 
जा सकती हैं इसके माध्यम से ही विकास ही राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविक प्रकृति को समझना संभव हो सकता है परंतु इस प्रकार 
की तुलना में भी वास्तविकता और सिद्धांत एकता किशोरों का गहन विश्लेषण करना होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र को 
बहुत अधिक स्वरूप दे तो दिया गया परंतु वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था को भीतर से निजी क्षेत्र के दवारा ही संचालित किया जा रहा हूं यह 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


समझना बहुत जरूरी होता है इस प्रकार की प्रणाल्रियों में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देता है विकासशील देशों में यह सामान्य 
बात होती है। 
ग. शासन की वर्ग संरचना : 
किसी देश की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को पूर्ण रूप से समझने के लिए यह समझना बहुत जरूरी होता है कि उस देश की 
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली का संचालन करने वाला सत्ताधारी समूह है किस प्रकार किस रचना से संबंधित होता है अर्थ अर्थ 
राजनीतिक समाजीकरण का स्वरूप कैसा होता है शासक वर्ग के अंतर्गत गरीब और आमजन की भागीदारी होती है अथवा नहींराजनीतिक 
प्रणाली की आर्थिक पूंजी का स्वरूप कैसा है अर्थात विदेशी है या अधिकांश देश की पूंजी है शासन सत्ता में जनसाधारण है अथवा अमीर वर्ग 
है इन सब से राजनीतिक व्यवस्था का संचालन प्रभावित होता है यह सब राजनीतिक प्रणाल्री की वास्तविक प्रकृति की नियामक कार्य तत्व 
होते हैं विकासशील देशों में शासन प्रणाली में सभी लोगों को समान रूप से भागीदारी नहीं मिलती है जो कि राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता 
का एक कारण होता है। 
गा. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति : 
अर्थव्यवस्था की प्रकृति से हमारा अभिप्राय है उस देश की आर्थिक प्रणाली में प्राथमिक द्िवितीयक और तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं का योगदान 
कितना है उत्पादन प्रणाली में लोगों की कैसी भूमिका है इन सब के माध्यम से ही समाज और राजनीति की प्रकृति का नियम होता है सर्वहारा 
वर्ग के आकार का मालूम चलता है तुलनात्मक राजनीति में अर्थव्यवस्था की प्रकृति को समझने के लिए तीन पहलुओं को ध्यान में रखा 
जाता है अर्थात आर्थिक प्रणाली में औद्योगीकरण की मात्रा क्या है औद्योगिकरण की मात्रा से हमारा अभिप्राय है अर्थव्यवस्था में उद्योगों 
का अथवा दिवतीय क्षेत्र का योगदान क्या है औद्योगीकरण का उच्च स्तर होने पर वहां के लोग राजनीतिक प्रणाली में सक्रिय राजनीतिक 
सहभागिता की मांग करते हैं वहां पर सामाजिक संरचना का स्तर ऊंचा होता है राजनीतिक संस्थाओं पर क्रियाओं और राजनीतिक सत्ता 
में लोगों की सहभागिता होती है यदि इन लोगों को सहभागिता नहीं मिलती है तो राजनीतिक प्रणाली के सामने राजनीतिक स्थिति अथवा 
परिवर्तन की चुनौती उत्पन्न हो जाती है 
आर्थिक प्रणाली की प्रकृति का दूसरा पहलू है सर्वहारा वर्ग का आकार अर्थात आर्थिक प्रणाली में योगदान देने वाला मजदूर वर्ग संख्या में 
कितना है और वह संगठित है अथवा नहीं उस मजदूर वर्ग का आधार कैसा है | 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आपसी संबंध अर्थव्यवस्था की प्रकृति के तीसरे पहलू को स्पष्ट करता है अर्थात यहां दो तरह की अर्थव्यवस्था में 
होती हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन दोनों के बीच विरोधाभास होता है अथवा मेलजोल अधिकांश विकासशील 
देशों में गांव बनाम शहर अथवा ग्रामीण बनाम शहरी अर्थव्यवस्था का संघर्ष दिखाई देता है इस संघर्ष को समझना बहुत जरूरी होता है | 
इस प्रकार यह है तुलनात्मक राजनीति में विकासशील देशों की राजनीति प्रणात्रियों को समझने में एक समग्र वादी इष्टिकोण को प्रस्तुत 
करता है। 

मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की उपयोगिता और महत्व : 
मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत ने तीसरी दुनिया की राज्यों की राजनीति प्रणात्रियों और स्थिरता के पीछे विद्यमान घटकों को समझने के 
लिए पश्चिम या उदारवादी सिद्धांतों के विपरीत एक व्यापार की इष्टिकोण जरूर प्रस्तुत किया है तथापि वह एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है 
फिर भी मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम अपनी कुछ महत्व और उपयोगिता रखता है जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया 
जा सकता है : 


. किसी राजनीतिक प्रणाली को गतिशीलता प्रदान करने वाले घटकों की खोज करने में सहायक है। यह उपागम ने केवल राजनीति को 
प्रभावित करने वाली राजनीतिक तत्व अथवा घाटों पर बल देता है अपितु राजनीति प्रणाली को प्रभावित करने वाले सामाजिक कार्य को 
आर्थिक कार्य को पर्यावरणीय कारकों धार्मिक कार्य को और अन्य तत्वों के अध्ययन को भी शामित्र करता है अतः इसे एक समग्र व्यापक 
दृष्टिकोण की संज्ञा दी जा सकती है। 

2. इस उपागम के प्रति स्थायित्व के कारण शोध तथा तुलनात्मक विश्लेषण में बहुत अधिक व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करते हैं पाश्चात्य 
राजनीतिक चिंतन के अन्य सिद्धांतों में शब्दावली और उनके अर्थ में विभिनता आ जाती है तथापि मार्क्सवादी लेनिन वादी उपागम 
के अंतर्गत वर्षों के पश्चात भी मूल शब्दावली और प्रत्यय संपत्तियों चरणों में किसी भी प्रकार का शाब्दिक परिवर्तन नहीं आता है। अतः 
आगामी शोध और अनुसंधान के लिए मार्क्सवादी लेले वादी उपागम आधारभूत संरचना उपलब्ध कराता है। 

3. यह विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणात्रियों न केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपितु ऐतिहासिक विकास के परिपेक्ष्य में भी समझता 
है। इस उपागम के माध्यम से किसी राजनीतिक प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आसानी से समझा जा सकता है प्रत्येक देश की 
राजनीतिक प्रणाली उस देश के इतिहास से अपरिहार्य रूप से प्रभावित होती है अतः उसके वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए उसके 
ऐतिहासिक स्वरूप को जानना ज्ञानवर्धक और प्रासंगिक होता है। 


ही] 4 रे हि 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


4. मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम एक अंतर अनुशासनात्मक उपागम है यह किसी भी उपागम सिद्धांत अथवा दृष्टिकोण की सबसे बड़ी 
विशेषता होती है कि किसी भी घटनाक्रम अथवा प्रणाली घटक को समझने के लिए समाज विज्ञान के अन्य सिद्धांतों और अनुशासन की 
विषय सामग्री की सहायता ली जाए इसके माध्यम से राजनीतिक प्रणाली के पूर्ण स्वरूप को समझना बहुत आसान होता है और यह भी 
विल्क्षण मार्क्सवादी दिन वादी उपागम का मुख्य आधार रहा है। 


मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की कमियां अथवा आलोचनाएं : 
यद्यपि इस उपागम ने पाश्चात्य चिंतन की उदारवादी सिद्धांतों से अलग एक नवीन वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में कदम जरूर बढ़ाई हैं 
तथापि मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम पश्चिमी सिद्धांतों की तरह सर्वमान्य उपागम का स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाया और सबसे बड़ी कमी 
यह रही है कि मार्क्सवादी लेनिन वादी उपागम के माध्यम से भी विकासशील राजनीतिक प्रणात्रियों की अस्थिरता और परिवर्तन शीलता के 
लिए पश्चिमी सिद्धांतों को उत्तरदाई अवश्य बताया गया परंतु इन देशों की राजनीतिक प्रणात्रियों को इन समस्याओं से भी मुक्त कैसे किया 
जाए इसके लिए मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत कोई प्रतिमान उपलब्ध नहीं कराता है जो उसकी सबसे बड़ी कमी और आलोचना रही है। 


मार्क्सवादी सिद्धांत एक सामान्य दृष्टिकोण या कार्ल मार्क्स का विचार सिद्धांत है। 

मार्क्सवाद लीलिन बाद एक विचारक पूर्वाग्रह का प्रतीक है। 

मार्क्सवाद मूल सिद्धांतों से विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणाली को समझाने का असफल्र प्रयास है। 

उदारवादी सिद्धांतों के विकल्प के रूप में शुरू हुआ परंतु कोई विकास का प्रतिमान यह उपलब्ध या सुझाव नहीं कर पाया। 

विकसित और स्थिर राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में किसी प्रकार का विश्लेषण नहीं किए जाने के कारण यह उनके संदर्भ में अप्रासंगिक 
रहा है। 

6. मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम ने आर्थिक संरचना तत्वों और प्रणाली पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। 


ए क्षल ७७ हे (न 


इन सब कमी और आलोचनाओं के बाद भी एक समग्र मूल्यांकन के रूप में कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी ऋण वादी उपागम के दुवारा 
भी पाश्चात्य चिंतन की जो राजनीतिक सिद्धांत थे उन सिद्धांतों में एक अग्रिम प्रक्रिया या कड़ी को जोड़ दिया गया है कुछ कमियां जो 
उदारवादी सिद्धांत में रही हैं उनको मियों को पूर्ण करने का प्रयास आंशिक रूप से मार्क्सवादी देवी वादी उपागम के द्वारा भी किया गया है। 


| 4 8 ] 
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तलनात्मक राजनीति के प्रमख उपागम 


- || 
“47 5७१०८ 


विकास उपागम (राजनीतिक विकास व आधुनिकीकरण) 
(70९ए20एणशा। 497709८0) 
(एणांगंट्बी 7९ए९शक्गआला 70 १४०१९/गं5थ7०7) 

तुलनात्मक राजनीति के परम्परागत, आधुनिक एवं सांस्कृतिक सिद्धान्तों की सहायता से पर्यावरण (सामाजिक प्रणाली) एवं 
राजनीतिक व्यवस्था तथा इनके पारस्परिक व्यवहार और इनकी उपादेयता को बनाये रखने वाले तत्त्वों के साथ-साथ सांस्कृतिक स्वरूप को 
भी समझने में सहायता मिली है। विभिन्‍न देशों में राजनीतिक संस्कृति और उसके निर्माणकारी व संचरण के स्वरूप के बारे में ज्ञान मिल्रा 
फिर भी यह अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक प्रणाली पर उसके समाज (पर्यावरण) का क्या व कैसा प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव 
को किस तरह से सकारात्मक स्वरूप प्रदान करके विकास के लक्ष्य को अर्जित किया जाए? जिसमें वह कार्य करती है। दिवतीय महायुद्ध के 
पश्चात्‌ अनेक नवोदित देशों की उदय हुआ। इन देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों से बहुत हद तक भिन्न थी। 
पश्चिमी प्रतिमानों विशेषकर व्यवस्था विश्लेषण सिद्धान्त के माध्यम से इनका अध्ययन संभव न हो सका। अतः एक अलग ऐतिहासिक 
विरासत, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता एवं अस्थिर राजनीतिक प्रणाली को धारण करने वाले विकासशील समाजों के 
बारे में अध्ययन की प्रक्रिया अधुरी रही जिसे पूर्ण करने हेतु इसी समय एक नवीन अवधारणा का सहारा लिया गया जिसे विकास की धारणा 
कहा जाता है। आखिर विकास को प्रभावित करने वाले कौन से पक्ष हैं जिन्होंने राजनीतिक विकास' को प्रभावित किया अथवा पिछड़ेपन के 
दुष्चक्र से बाहर नहीं निकलने दिया अर्थात्‌ ये देश 'राजनीतिक विकास' क्यों नहीं कर पाये। इसमें न केवल राजनीतिक संस्थाओं व संरचनाओं 
अपितु सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र की शक्तियों के विश्लेषण को भी शामिल किया गया है। 
विकास की यह अवधारणा तीसरी दुनिया नवोदित एवं नव स्वतंत्र देशों से सम्बन्धित रही। ]॥70 ५५०70 - इस शब्द का उपयोग 952 में 
फ्रैंच अर्थशास्त्री अल्फ्रेड सोवी के दवारा उस सन्दर्भ में किया गया जहाँ फ्रांस में तीन सत्ताएं/शक्तियाँ - पुरोहित, कुलीन एवं जनसाधारण कार्य 
करती थी। तीसरी दूनिया में वे देश शामित्र है जिन्होंने हात्र ही में अर्थात्‌ दृ्‌वतीय महायुद्ध के पश्चात्‌ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है। 
इन्हें तीसरी दुनिया, निम्न लक्षणों के कारण कहा गया है : 
साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं नव उपनिवेशवाद से पीड़ित है। साम्यवाद एवं पूंजीवाद से भयग्रस्त है। यहाँ आर्थिक एवं सामाजिक संरचना 
का कमजोर स्तर होता है। इन देशों परम्परा समाज (कृषि समाज) विद्यमान होता है अतः आधुनिकीकरण का अभाव है। ये देश विज्ञान, 
तकनीक व अनुसंधान की दृष्टि से पिछड़े होते है। 
आमण्ड, कॉलमैन व अन्य विचारकों का ध्यान विकासशील देशों की राजनीति ने इन पिछड़े क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जिनके साथ 
विकास का वादा किया गया था। इन चिन्तकों ने राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति एवं राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में विकास की 
आवश्यकता के विचार को खोजा। आमण्ड व कॉलमेन ने अपनी पुस्तक 'दि पॉलिटिक्स ऑफ दी डवलपिंग एरियाज, 960 के अन्तर्गत पहली 
बार विकासशील देशों की समस्या को शामित्र किया जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक चिंतकों का ध्यान इन पिछडे देशों की राजनीति 
विकास की ओर गया। अनेक विचारकों ने अपने लेखन कार्य में 4960-970 के दशक में तीसरी दूनिया के देशों की राजनीतिक प्रणालत्रियों 
की समस्याओं का शामिल किया जाने लगा। इस दिशा में अनेक प्रभावी लेखन शुरू हुआ जिनमें आमण्ड ने (4#6006 - 4 7९ए९०्‌॒मला 
#फुएछा०ण्बटला गा06 एणञागंट्वो $एशंशा, )॥॥, 965 एफ)ाऑओा गा ए०ात एतर7८5 ॥४०४2०२2॥९ 270 9007 - (णराफुभ'ांएट एणा70$ : 4 
ए9९एट९कणाशा 4977090)॥,966), रॉबर्ट ई वॉर्ड और डी. रोस्टोव ने (एग्रागंट्बा .४०१८गांडथआा०णा गा ]99थ 3॥0 ॥'ए72८०) जोसेफ ला 
पालम्बरा (]08९०ए॥ ॥.4 एब0णाफब्रा9) - (छप्ाट्यप्टा'ब८ए १ ए०7॥0८३ 0९ए०८०एएथ//) ल्यूसन पाई और सिडनी वर्बा ने (एतास्‍एंट्वा 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


(एप्राफएट भाव एणआरंएंट्व 02९ए20772०॥,965) पाई ने(45०९८६$ ० ए०गांपंट्वा 0९ए९2कणशा 966) डेविड एप्टर ने (?०॥॥0 2८5 
्ण॑ ४०१९-०॥४$५४०॥,965) ए. एफ. आर्गेन्सकी ने ($382$ ० ?०४एंटव 670५४7॥,965) लासवैल ने(फ॥९ ए०ांटए इटांशाटट$ ० 
79९०ए९०कणश०ा) एस. पी. हण्टिग्टन ने (?0॥0 ८ 0९एट०फला भाव एगरंएंट्व 0९८३9, 497, 965 एणपाओशा गा ७ण0 एगांतं2$) 
एवगांट] ॥,टयालः 470 ॥,.. ए/. ए2एशलशः पर ए45आआए ०0 प्वताांगावों $02ंटांट5, १092९०7ांशाए 7 भांततार2 ४98, 958 के 
अन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान के रूप में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। 
इसी दिशा में सर्वप्रथम अमेरिकी विश्वविद्यत्रयों में अन्तः अनुशासनात्मक ढाँचे के भीतर कुछ चयनित वैश्विक क्षेत्रों (52/४८८९० ए/0०705 
२८४४०१५) को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन(७7९३ 5०८९५) की शुरूआत की गई। विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणाल्रियों व उसकी 
प्रकृति पर पडने वाले पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक प्रभावों को गहराई से समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन करने में अनेक बाहरी राजनीतिक 
शोधार्थियों ने विस्मरणीय भूमिका का निर्वहन किया है। में के रूप में भारत में वीनर (]४५7०॥ ५/शं॥९०)ने, पाकिस्तान में विन्डर ([,८०ात्रा-0 
छा02) ने, श्रीलंका में रिगिन्स (५५.प्र. ए/श/४2॥85) ने, बर्मा में पाई (॥.प्रल॑ध्ा ए५८) ने, इण्डोनेशिया में फीथ (प्रट0९+ 7शां।) ने, मिस्त्र 
में समीर अमीन ($५॥९८९/ 4॥7) ने, घाना में डेविड एप्टर (/04४9 49(००) ने, नाईजीरिया में कौलमेन (.]0.002०॥97) ने, लैटिन 
अमेरिकी देशों में ए.जे. फ्रैंक अन्य साथियों तथा 0472 [,टगाश'4॥0 ॥.. ए/. ए८एआशने यूनान व छह मध्य पूर्व के देशों (729४ए(, पा 
एुमाका।,सशाणा $शछ79, 7पा०९५७) में सराहनीय व मौल्रिक कार्य किया। 

राजनीतिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा 70४८थ्ांगए भ6 02008 ण एणरंएंट्व 0९ए20फए2०ा) : 
राजनीतिक विकास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है अर्थात्‌ राजनीतिक और विकास। राजनीतिक से हमारा अर्थ सार्वजनिक जीवन से 
सम्बन्धित विषय घटनाक्रम से है जहाँ जनहित या सामान्य हित की भावना निहित होती है। जिसमें एक पक्ष राज्य व दूसरा पक्ष जनहित 
होता है। जैसे कि हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय शोधार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री से नरेगा में भ्रष्टाचार कम करने या निर्गत शामित्र करने 
की मांग से करना। 
दूसरा शब्द है 'विकास' यहाँ विकास क्‍या होता है और यह कैसे होता है अथवा इसके कौनसे मार्ग हो सकते हैं? इत्यादि प्रश्न उत्पन्न 
होते हैं। सामान्यतः इसका अर्थ : प्रगति/उन्‍नति से (70 ॥४०:९ ?707८5४$) लिया जाता है परन्तु केवल आगे की ओर बढ़ना, विकास 
(00८ए९।००7०१००0) है या वृद्धि/संवृदध (७7०४४॥) यह एक चिंतनीय प्रश्न है। विकास की अवधारणा को कुछ विचारक एकपक्षीय या 
एकमार्गी मानते हैं परन्तु वास्तव में “विकास” एक बहुमुखी एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास की धारणा में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
पर्यावरण, तकनीक, समावेशी, सुस्थिर/संपोषणीय तकनीक एवं विज्ञान इत्यादि के स्वरूप को शामित्र किया जा सकता है। इसी के साथ कुछ 
देश विकसित, विकासशील या पिछड़े कहलाते हैं। अतः विकास की अवस्थाएँ कया होती हैं अथवा केवल्न विकास ही पूर्ण है या पतन भी होता 
है। फिर विकास व आधुनिकीकरण में क्‍या सम्बन्ध है, इस प्रकार से अनेक समस्याएँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। 
अतः विकास शब्द विभिन्‍न देशों में एक भिन्‍न अर्थ रखता है। सामान्यतया विकास का आशय मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति में तुलनात्मक 
रूप से सकारात्मक बदलाव से लिया जाता है। विकास के उपक्षेत्रों में आर्थिक तत्त्व प्रभावी भूमिका रखता है अर्थात्‌ आर्थिक विकास एवं वृद्धि। 
'राजनीतिक विकास” शब्द के अर्थ को लेकर विचारकों में मतभेद है। वे सब इसका भिन्‍न अर्थ लेते हैं जो इसकी बहुआयामी संरचना को दर्शाता 
है। इसका पुराना स्वरूप ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति (760) में दिखायी देता है जहाँ आर्थिक/औद्‌योगिक प्रगति को विकास माना गया। 
समाज शास्त्री इष्टिकोण के रूप में फ्रांसीसी विचार आगस्ट काम्टे के अनुसार - राजनीतिक विकास का मतलब है ज्ञान-विज्ञान के सहारे सैन्य 
समाज से औद्योगिक समाज की ओर आगे बढ़ना ही राजनीतिक विकास है। 
ब्रिटिश परम्परावादी सर हेनरी मेन के अनुसार समाज में स्थिर सामाजिक सम्बन्धों से अनुबन्ध की ओर बढ़ना ही राजनीतिक विकास है। 
जर्मन दार्शनिक समाजशास्त्री मैकसवेबर के अनुसार राजनीतिक विकास का मतलब है परम्परागत सत्ता से कानूनी-तर्कसंगत सत्ता की ओर 
बढ़ना अर्थात्‌ 'प्रशासनिक एवं कानूनी विकास” ही राजनीतिक विकास होता है। 
गुन्नार मिडील, लरनर व डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं विकास एक दूसरे से पर्याय हैं। 
आमण्ड व कॉलमेन (४॥7070 ४970 ८०९०००) के अनुसार राजनीतिक विकास का आशय है लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रगति के माध्यम से 
लोकतंत्र का निर्माण करना अर्थात्‌ राजनीतिक विकास व लोकतंत्र पर्याय है। 
पाई के शब्दों में राष्ट्र राज्य का विकास ही राजनीतिक विकास है। अर्थशास्त्री रोस्टोव ने इसे औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति माना 
है तो एमर्सन, लिपसेट व कॉलमन भी इसे आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मानते हैं। 
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों या राजनीति विज्ञानिकों ने इसका अलग-अलग अर्थ त्रिया है जो सभी 
व्यापकता व बहुमुखी स्वरूप व चिंतकों के पृथक इष्टिकोण का प्रतीक है। 

ल्यूसन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की अवधारणा : 
पाई ने राजनीतिक विकास को अत्यन्त स्पष्ट व अनिश्चित अवधारणा बताया है। पाई ने अपनी पुस्तक 8$9९ल३$ ० एगांपंट्ब 
79०ए९०७77९८॥,966 में राजनीतिक विकास की अवधारणा को विस्तार से समझाया है। 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


राजनीतिक विकास, सामान्य विकास की आधुनिक धारणा का अभिन्‍न हिस्सा है जो अन्य पहलुओं से प्रभावित होता है। 
यह राज्य के द्वारा सम्पूर्ण समाज का राजनीतिक क्षेत्र में (गुणात्मक + मात्रात्मक दोनों) किया जाने वाला विकास है। 
इस धारणा का उदय 960 के दशक में अमेरिकी/शिकागो स्कूल के नेतृत्व में नवोदित एवं विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणात्रियों में 
'अस्थिर स्वरूप को समझने के लिए हुआ है। 
मार्क्सवादी इसे पश्चिमी राज्यों दृवारा पिछड़े देशों को विकास के जाल में गुमराह कर उनका शोषण करने की प्रक्रिया मानते हैं। 
यह राजनीतिक आधुनिकीकरण से सम्बन्धित है क्योंकि इस प्रक्रिया के दुवारा ही राजनीतिक विकास संचरण करता है। 
उदारवादी सिद्धान्त के अनुसार यह राजनीतिक संस्थाओं का विकास या संघटित या संस्थायीकरण या लोकतंत्र का निर्माण (छणंवर रण 
70०70८८५) है। जिसे विकास का उदार प्रतिमान/पश्चिमी मॉडल कहा जाता है। जिसके प्रमुख समर्थक, आमण्ड, पावेल, पाई, कॉलमेन, 
हण्टिग्टन, शिल्स, रिंग्स इत्यादि हैं। 
अमेरिकी शोधार्थी एपीडी के शब्दों में- शासन सत्ता में स्थायी परिवर्तन राजनीतिक विकास है(70॥0८३॥ 0९ए९०एणशाए 5 ३ 0प7३0९ शा 
 60एशागं।? 3पॉ॥0779) 
राजनीतिक विकास लोगों पर नियंत्रण का अभ्यास है या राज्य द्वारा नामित एवं सुल्रभ परिवर्तन है। यह नियंत्रण की दिशा में मानसिक 
बदलाव है जिसके परिणामस्वरूप लोगों, संगठनों व उनके बाहय समकक्षों के बीच 'सत्ता का नवीन वितरण' होता है। राजनीति विज्ञानी इस 
तरह के बदलाव के प्रति स्वाभाविक एवं गहरी रुचि रखते हैं। उदारवाद, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मुक्त बाजार प्रणाली, नागरिकता, पारिवारिक व 
लैंगिक सम्बन्ध, लोकप्रिय संप्रभुता, प्रतिनिधि सरकार, संघवाद, शक्ति पृथ्थकरण, नियंत्रण व संतुलन, वैश्वीकरण इत्यादि सत्ता के नवीन 
वितरण को स्थापित करते हैं। क्नतंइम यहाँ सत्ता वितरण के स्थायित्व का प्रतीक नहीं है अपितु यह बताता है कि स्थायित्व एवं बदलाव 
ऐतिहासिक घटनाक्रम पर निर्भर करता है। 

राजनीतिक विकास के लक्षण/विशेषताएँ : 
राजनीतिक विकास एवं बहुआयामी एवं बहुमुखी धारणा है जिस पर देश में विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वातावरण का भी 
प्रभाव पड़ता है। पाई इस सम्बन्ध में ख्यातिप्राप्त अनुसंधानकर्त्ताओं में से एक हैं जिसनें इसकी विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाले 0 
पहलुओं का विवेचन किया है। उसने इसे एक राजनीतिक विकास की नवीनतम धारणा माना है जो की अस्पष्ट है। यह भ्रम इसलिए बना 
रहता है कि समाज विज्ञान में कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं जैसे कि विकास के साथ आर्थिक पक्ष की भ्रान्ति होती है। उसने 'राजनीतिक विकास' 
से सम्बन्धित 0 परिभाषाओं का विश्लेषण किया तथा संक्षेप में परन्तु गहन अर्थ में इसके तीन महत्त्वपूर्ण आयाम बताये हैं जिनका नाम 
समानता, क्षमता एवं विभेदीकरण है। कोलमेन ने इसे विकास संलक्षण (7)९ए९८]००77था६ $ए7470०॥) के स्वरूप में देखा है। 
. आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास : 
मार्टिन लिपसेट कौलमैन व कटराइट, स्पर्ट एमर्सन इत्यादि ने इसका समर्थन किया है। राजनीतिक विकास तभी संभव है जबकि देश का 
आर्थिक विकास हो गया हो। आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि पर ही राजनीतिक विकास होता है। आर्थिक विकास व राजनीतिक विकास पर्याय 
होते हैं। परन्तु यह सही नहीं है क्योंकि आर्थिक विकास भले ही राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता हो फिर भी राजनीतिक 
विकास इससे स्वायत्त होता है। 
2. औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास : 
रोस्टोव जैसे अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों की परिघटना है। औद्योगिक जीवन एक विशिष्ट 
प्रकार के राजनीतिक जीवन को उपलब्ध कराता है जिसे प्रत्येक समाज प्राप्त करना चाहता है। 760 की ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति के 
पश्चात्‌ ही इस धारणा का उदय हुआ है जिसने द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्य पिछड़े समाजों को आकर्षित किया है। 
3. राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास : 
राजनीतिक आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ही राजनीतिक विकास आगे की ओर संचरण करता है। अतः मूलतः विकास 
व आधुनिकीकरण एक दूसरे के पर्याय होते हैं। यदि कोई समाज राजनीतिक इष्टि से विकसित हो अर्थात्‌ बुद्धि संगतता, संस्थाओं का 
विभिन्‍नीकरण एवं विशेषीकरण, जनसहभागिता इत्यादि का विद्यमान होना परन्तु केवल आधुनिकीकरण ही राजनीतिक विकास नहीं होता 
है। गुन्नार मिर्डाल, लरनर व डेविड एप्टर इसके समर्थक हैं। 
4. राष्ट्रीय राज्य के प्रचालक के रूप में राजनीतिक विकास : 
कुछ विचारकों ने 'राष्ट्र-राज्य' की स्थापना को ही राजनीतिक विकास के सन्दर्भ में देखा है। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के निर्माण, एकता, 
संगठन व समन्वित स्परूप में विश्वास ही राजनीतिक विकास है। विकासशील देशों में राज्य और राष्ट्र निर्माण की समस्या आज भी 
विद्यमान है। परन्तु विकसित देशों में राष्ट्र-राज्य विकसित स्वरूप में पहुँच गए हैं। रजनी कोठारी ने भी इस समस्या का उल्लेख किया है। 
5. प्रशासकीय और विधिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास : 
मैकसवेबर, रिग्स जैसे विचारकों की मान्यता है कि राजनीतिक विकास के लिए विधि के शासन, कानून की सर्वव्यापकता एवं विधि सम्मत 


] 5 ॥ ही 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


अधिसत्ता अर्थात्‌ नौकरशाही का विकसित स्वरूप में होना आवश्यक है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में संरचनाओं के विशेषीकरण एवं 

विभिन्‍नीकरण के व्यावहारिक परिणति के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होती है। परन्तु नौकरशाही की कार्यप्रणाली, प्रतिबद्धता या 

वेबरवादी आदर्श नौकरशाही होने पर ही ऐसा संभव है। 

6.जन संचारण एवं जन सहभागिता के रूप में राजनीतिक विज्ञान (४955 - ]४०कञ॥5न्वागा बात एच्वागंलंएथां०ा) : 

किसी देश की राजनीतिक प्रणाली कितनी विकसित है इसकी खोज इस आधार पर हो सकती है कि वहाँ की निर्णयन प्रक्रिया में जनसहभागिता 

का क्या स्तर है तथा जनता किस स्तर सक्रिय होती है। परन्तु केवल मतदान प्रतिशत इसका मापन नहीं हो सकता (रूस-00 प्रतिशत, 

जर्मनी-93 प्रतिशत, यूएसए-70 प्रतिशत मतदान का प्रतिनिधित्व करते हैं) है। 

7. लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास (छण्वाएु ण 02०॥०८टा३८9) : 

लोकतंत्र निर्माण को राजनीतिक विकास के बहुत समीप माना जा सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों, मानको को स्थापित करना, 

राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं संरचनाओं को स्वतंत्र, पारदर्शी, प्रतियोगी, निष्पक्ष, जनसहभागी, जनहितकारी, विशेषीकरण, समानता, 

लौकिकीकरण के रूप में संचालित करना इसे राजनीतिक विकास की ओर ले जाते हैं। 

8. स्थायित्व एवं व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास (ए?०स्‍पंटब 0९एशक्आशा 38 डका।ए भाव ०क्‍९7]ए ए(ाथाए०) : 

राजनीतिक प्रणाल्री को प्रभावित करने वाले पक्षों - सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि में व्यापक उथल्न-पुथत्र नहीं होना 

अथवा स्थिरता बने रहना और व्यवस्थित परिवर्तन होता है तो इसे ही राजनीतिक विकास माना जाएगा। 

9. शक्ति संचारक के रूप में राजनीतिक विकास(7०पटबव 6९ए९०क्आलशा 45 0268० ० ए०७९) : 

राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक व्यवहार के दौरान समाज में किस स्तर तक शक्ति का प्रयोग करती है। यदि जन शक्ति राज्य में प्रभावी हो 

अर्थात्‌ लोकतंत्र/जनता का राज्य पर नियंत्रण न कि पुलिस का जनता पर नियंत्रण, तो राजनीतिक विकास माना जाएगा। 

0. सामाजिक बदलाव की बहु-दिशायुक्‍त प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास (?0॥6ंटब 6९ए९०फालाए 38 4 ग्रापरांतांगालाअंगात। 

770८८४$ 0 $02ांबव (0972८) : 

राजनीतिक विकास के परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव दिखायी देता है परन्तु यह किसी एक पक्ष से ही सम्बन्धित नहीं 

होता है अपितु सम्पूर्ण सामाजिक संरचना, वैश्विक संस्कृति, सामाजिक सम्बन्धों को भी प्रभावित करने वाला पहलू होता है। अतः विकसित 

सामाजिक संरचना इसका आधार है। 

इन परिभाषाओं के आधार पर इसके राजनीतिक विकास के सम्बन्ध में विद्यमान मतैक्य दिखायी देता है। सबने इसे अनेक व अलग-अलग 

स्वरुपों में देखा है। इन सबको संक्षिप्त स्वरूप देकर पाई ने अपनी तरफ से एक परिभाषा का सर्जन किया- “राजनीतिक विकास, संस्कृति का 

विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नवीन मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिल्राने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है।” 
राजनीतिक विकास के सिद्धान्त : 

राजनीतिक विकास क्या है और कैसे हो सकता है अथवा इसके क्या लक्षण है इन सब आधारों के सम्बन्ध में दो प्रकार के सिद्धान्तों का 

प्रतिपादन किया गया है। जिनमें एक विकसित देशों के मॉडल को ही राजनीतिक विकास का मानक मानता है तो दूसरा सिद्धान्त इसे शोषण 

का नया अनुसंधान मानता है कि किस तरह आज भी पिछड़े देशों को विकास के जाल में फंसाया जा रहा है। यद्यपि आलोचनावादी सिद्धान्त 

के पास विकास करने का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। 

 उदारवादी सिद्धान्त (92९० ९०५) : 

2 मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त (॥४5तंडा - [,९गंगंड 89ए970420) : 

उदारवादी सिद्धान्त - इन सिद्धान्तों को समझने हेतु अनेक विचारकों का इष्टिकोण समझना अपरिहार्य होगा- 

॥. ए.एए. ए0०0४०७'$ १४००८ (ए$4 93-2003) : 

उदारवादी सिद्धान्त ७08]0-47727८4॥ ०7 ४८४९7 77002] ० 7४2 भी कहलाता है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में रोस्टोव 

प्रतिमान अल्पविकास से विकास की ओर संचरण की बात करता है। उसके अनुसार परम्परागत समाज (पष्बवांपंणाब $0लं९एं25) 

अविकसित होते हैं क्योंकि यहाँ आधुनिक विज्ञान और तकनीक की पहुँच या प्राप्ति और उस तक प्रसारित होने (०८००४ए८) की कमी भी 

होती है। अतः आर्थिक वृद्धि की उच्च अवस्था से राजनीतिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 

के द॒वारा उच्च आर्थिक वृद्धि की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। विकास को आधुनिकीकरण के रूप में व्यक्त किया गया है।ए.ए़. 

770४०७ ने अपनी रचना"॥९ 93825 0 &८0०70गांट प्वाएशा : ह 'प00-९00गरञगाप्रांड एशा।2४0,960 में बताया है कि सभी समाजों को 

विकास की पाँच अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। 


]. परम्परागत अवस्था ( पफाल प+ब०।णात। 8928८) 
2. संक्रान्तिकालीन/पूर्व उत्कृष्ट अवस्था (एफ ए7€८टणाका।णा$ 0742 णी 5922०) 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


३. उत्कृष्ट अवस्था(१0 १०९०८ ० 8928९) 
. प्रौढ़ता की ओर प्रेरक अवस्था(प॥6 797ए९ प0७ब्ा05 ]४॥पाताए 5932९) 
5. उच्च जनपूंज उपभोग अवस्था (प्लां्ठा। ७55 (0ण$प्राए०ण 5892८) 


आर्थिक विकास की इन अवस्थाओं के साथ-साथ सामाजिक संरचना में भी लगातार परिवर्तन हो जाता है। तीसरी दुनिया के देश प्रथम 
अवस्था में हैं जिन्हें दूसरी अवस्था की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी अवस्था में व्यापार का विकास, तार्किकता की शुरुआत, वैज्ञानिक 
मूल्य और अभिजन का उदय होने लगता है। इस तरह धीरे-धीरे पश्चिमी निवेश एवं विचारों को प्रोत्साहन मित्रने लगता है। औद्योगीकरण 
पश्चिमी समाज के व्यैक्तिक मूल्यों, व्यक्तिवाद के स्वरूप, अवसरों की समानता को प्रोत्साहित करता है जिसके परिणामस्वरूप वर्ग संघर्ष 
और सामाजिक अशांति कम हो जाती है। इस तरह प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्था से बेहतर या अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। 
पर. ७.0९, (शाला 0एशाडंदतं (050) : 
रोस्टोव की तरह आर्गेसंकी ने भी राजनीतिक विकास को अवस्थाओं में व्यक्त किया है। उसने अपनी पुस्तक प॥९ 538९5 ० एणांपंटव। 
7९ए९८]०७77०॥,965 में आर्थिक सन्दर्भ या परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विकास की चार अवस्थाएँ बतायी हैं : 


राजनीति एकीकरण (ए7गांएंटव एआञट्थांणा 0 एंगर्वाए एञंतटक्वांणा 5982) 
औदयोगिकीकरण(स्‍00श77तर$407 $928८) 

सहभागिता/एकीकरण/राष्ट्रीय कल्याण ([पश्वांणाब। ए/टा4ि2 898८९) 

वितरण (७7९८८ 0: 49ए्आा04्ञ८९ $9282०) 


० छत. दचों 


उसने तुलनात्मक राजनीति का सामान्य भाषा में छात्रों को अधिगम कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने राजनीतिक विकास की 
प्रक्रिया को चार भागों में विभाजित किया है जिसकी परिधि में नवोदित एवं भविष्य के कल्याणकारी राज्य शामिल हैं परन्तु इन अवस्थाओं 
के विभाजन में कठोरता नहीं है। प्रथम अवस्था की मुख्य समस्या संसाधनों के संचरण(]४०9॥8$9007 ० २९४०ए7०८५) तथा सहअस्तित्व 
वाले नेतृत्व (पुराने व नवीन दोनों शब्दों में) की होती है। यहाँ राज्य शक्तियों का केन्द्रीयकरण कर लेता है। 
दूसरे स्तर में आधुनिकीकरण की राजनीति है, जिसमें औद्योगीकरण एवं जनपूंज प्रबन्धन का परिद्दश्य या आर्थिक विकास दिखायी देता है। 
तीसरी अवस्था या स्तर राष्ट्रीय कल्याण की राजनीति से सम्बन्धित है जहाँ सरकार की भूमिका संरक्षणवाद से व्यावसायिक राष्ट्र निर्माण 
की ओर (तीव्र औद्योगीकरण के माध्यम से) परिवर्तित हो जाती है। राज्य की राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का प्रतिफल प्राप्त होता 
है। सामान्यतया दूसरी व तीसरी अवस्था संसाधनों के प्राथमिकतापूर्ण वितरण और सहभागिता के स्वरूपों में आधारभूत परिवर्तनों का 
प्रतिनिधित्व करती है। 
चौथी अवस्था प्रचूरता या बहुलता की राजनीति है जो कि पर्याप्त संसाधनों और राजनीतिक अभिव्यक्तिकरण के उच्च स्तरीय संस्थायीकृत 
स्वरूप (प्रांहु॥ए ॥हझञापा073॥54007 0075 ० ?०४४ ८० 759८शआ/ं०)) की विशेषताओं को बताती है। 
आर्गैन्सकी के शब्दों में “राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्र के मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का कुशलपूर्ण उपयोग ही राजनीतिक विकास 
है। 

गा. .एलंशा 7५. 7५८ के अनुसार : 
पाई ने सिडनी वर्बा के साथ सम्पादित पुस्तक एगांपंट्4 एणापार ब6 एणरपंट्बी 0९ए९०णटा, 965 ० 3९९5६ ण॑ एणांपंट्व 
9८ए८०७॥7०॥५, 966 के अन्तर्गत राजनीति विकास की धारणा के सन्दर्भ में व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण किया है। पाई प्रथम 
राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने इसे स्पष्ट एवं सही स्वरूप में परिभाषित किया है। 
पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का मतलब है, ”संस्कृति का लौकिकीकरण या विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों 
के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मित्राने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना।” (८णाप्रा॥] क्रपिश्ँणा 870 ० ३१407, पिश्ा।8, 200 
20प्रञ्ञाग६. 00 9४९75 0[ [6 ॥0 ॥९५ 0९०॥9॥05.) पाई ने दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों (विशेषतः म्यांमार) में क्षेत्रीय अध्ययन किया है। 
अन्य शब्दों में राजनीतिक विकास, राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्‍नीकरण एवं विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ 
लौकिकीकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता व उसकी उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता बढ़ जाए। 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परम्परागत समाजों को आधुनिक समाज में रूपांतरित करती है। परम्परागत समाज जहाँ श्रम प्रधानता, कर 
संग्रहण, कानून, व्यवस्था, पुलिस, प्रतिरक्षा, जनसामान्य की राजनीति से दूरी, जनसहभागिता, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, निरंकुश 
अधिसत्ता, कानून के शासन, शक्तियों के पृथक्करण व विभाजन का अभाव इत्यादि लक्षण पाये जाते हैं। वही आधुनिक समाज मशीनी 
प्रधान, नागरिक जीवन स्तर उन्नत करने में सक्रिय सहयोग, सक्रिय जन सहभागिता, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, जनता की स्वाभाविक 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


सहमति (वैधता) कानून का शासन, शक्ति विभाजन, विशेषीकरण, न्यायिक निष्पक्षता व स्वतंत्रता इत्यादि ्स्‍क्षण विकसित हो जाते हैं। 
राजनीतिक विकास की विशेषताएँ व राजनीतिक संलक्षण : 
पाई ने राजनीतिक विकास से सम्बन्ध प्रमुख 0 आयामों/परिभाषाओं का विश्लेषण किया तथा उन्हें संक्षिप्त व गहन अर्थ में बदल दिया। 
पाई ने राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्र-राज्य की स्थापना बताया है जिसे सभी दिशाओं में क्रमिक विस्तार की आधारभूत 
धारणा के रूप में हम वैश्विक संस्कृति (४०० ८०॥००९) कह सकते हैं। पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षणों को तीन भिन्‍न स्तरों 
पर खोजा जा सकता है। 
[. समग्र जनसंख्या के स्तर पर (2097900०॥ 9$ 4 ५४/४०0९) : पर्यावरण या समाज (राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय) 
पर. शासकीय व सामान्य प्रणालीगत निष्पादन के स्तर पर (60एशाधाशांतर 40 ठशाटातर $एशशाऑं८ एश०7॥97८९) : राजनीतिक 
व्यवस्था की कार्यक्षमता का स्तर (राष्ट्रीय-अन्तर्रा ष्ट्रीय) 
गा. राजनीतिक प्रणाली के संगठन के स्तर पर (0एथां547०॥ ० ॥९ ?ए०५) : औपचारिक/अनौपचारिक संगठनों में संस्थाओं, 
संरचनाओं के कार्यों व शक्तियों का विशेषीकरण, विभेदीकरण समग्रता। 
उसके अनुसार राजनीतिक विकास के तीन महत्वपूर्ण आयाम/लक्षण समानता, क्षमता और विभेदीकरण होते हैं। पाई ने अपने अनुसंधान में 
ऐसे ही लक्षणों को विकासशील देशों में खोजने तथा उन्हें स्थापित करने की सलाह दी थी जिन्हें बाद में कौलमेन के द्वारा एक विकास संलक्षण 
के रूप में वर्णित किया गया था। अतः तीनों का मिश्रित एकाकी स्वरूप समष्टि लक्षण या विकास संलक्षण (70९ए९०एणशाई $जञ्ञावःणा९८) भी 
कहलाता है। पाई ने आधुनिकीकरण या विकास उपागम की तीन विशेषताएँ बताई हैं- 
॥. समानता/समता (0००५) 
वर, क्षमता((9७३०५) 
गा. विभेदीकरण या विभिन्‍नीकरण ([)लशिशाएं40) 

[. समानता/समता (ए4ए०था०५) : 
राजनीतिक प्रणाली में समानता का मतलब विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था की समानता की धारणा के प्रति त्रोगों में 'सामान्य भावना” के 
निहित होने से है। पाई ने समानता का संकीर्ण अर्थ नहीं लिया वरन्‌ इसे विस्तृत स्वरूप में व्यक्त किया है। उसने समानता का अर्थ चार संदर्भो 
में लिया है जैसे कि : 


. कानून की समानता एवं नियमों की सार्वभौमिक प्रकृति की समानता; 

2. शासन प्रणाली में राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाओं एवं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की समानता अर्थात्‌ जनसहभागिता, लोकप्रिय 
भागीदारी; 

3. जन सक्रियता या संचरण(955 ]४००४॥59007) भले ही लोकतंत्र हो या तानाशाही शासन; 

4. राजनीतिक कार्यात्रयों एवं अभिकरणों, में योग्यता एवं निष्पादन या उपलब्धि आधारित प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती प्रणाली की 
समानता। 


यह कहा जा सकता है कि पाई ने केवल सैद्धान्तिक नहीं अपितु व्यावहारिक समानता को राजनीतिक विकास के मौलिक लक्षण के रूप 
में अभिव्यक्त किया है। 

प्र, क्षमता (099००) : 
राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता है- राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। जहाँ पर समानता का सम्बन्ध सम्पूर्ण जन समुदाय से है 
वहाँ क्षमता का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली एवं जनता पर इसके प्रभाव से है। किसी राजनीतिक प्रणाली के निर्गत 
(0०:०७) सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं। क्षमता का मतलब है : 


. उचित मांगों को स्वीकार करने, पूर्ण करने और अनुचित मांगों को नकारने की क्षमता; 

2. राजनीतिक शासन प्रणाली की कार्य निष्पादन (?ए९0०7797८९ ० 60५2९77727/ की क्षमता व इसका महत्त्व, पैमाना स्तर एवं क्षेत्र 
(वैश्विक स्तर तक); 

3. लोकनीति को लागू करने में राजनीतिक प्रणाली की प्रभावशीलता और निपुणता या कार्यकुशलता की क्षमता ([टपएशा८५४ बात 
डरटंशा८ए 0 €९९८एा९ ० ?एफ्ञ)ं८ ए0॥०ए); 

4. प्रशासन में तार्किकता (एटशआांणाओआआंए 007 रांगांशा 07) और लोक नीति के प्रति लौकिक अभिविन्यास की क्षमता ($८८प्रॉवा 
0णांशाभांणा [0४705 9०॥८०) 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


गा. संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण या विभेदीकरण ($.परलंप्राबव 97 लिशाएं4र70) : 
यह राजनीतिक विकास का तीसरा अनिवार्य लक्षण है। यह राजनीतिक संरचनाओं एवं संस्थाओं में पाया जाने वाला संरचनात्मक 
विभेदीकरण($0परलए7 | [)/९०॥४०५४०॥) और कार्यात्मक विशेषीकरण (['प्रालांगात।] 9$ट्टंगांडइथांणा 09 579९टालोए) है जो कि किसी 
राजनीतिक प्रणाली को राजनीतिक विकास की ओर आगे बढ़ाता है। ये सब पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यों को सम्पन्न करने हेतु (कार्य विशेषीकरण) 
अलग-अलग संरचनाएं (विभेदीकरण) होती हैं। विभेदीकरण का मतलब है : 


. सभी कार्यात्रयों/संगठनों एवं अभिकरणों(0॥#८९5 970 #8थ7८ं८5) के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य एवं सीमित कार्य सम्पन्न करने की 
प्रकृति का विकास अर्थात्‌ शक्ति विभाजन एवं शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था ; 

2. संरचनाओं का विसरण या फैलाव एवं कार्य विशेषीकरण की व्यवस्था (/पिश्ंणा 270 579९लंगरांडथ्ञांणा एण आापल॑ंप्रा25); 

3. राजनीतिक प्रणाली के कार्यक्षेत्र में श्रम विभाजन की समरूपता (ए4००। 7ंशंञंणा ० 7,49077) तथा व्यवस्था का विविध राजनीतिक 
भूमिकाओं में कार्य विशेशीकरण; 

4. विभेदीकरण व विशेषीकरण राजनीतिक प्रणाली के अलग-अलग भागों/अंगों के बीच विखण्डन और अलगाव (7३४॥क्‍7श॥४०॥7 भाव 
[809707) उत्पन्न नहीं करता है अपितु यह जटिल संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के पूंज का एकोकरण/एकीकृत स्वरूप है (6840 
८००ए९६४ #एलएा८ ॥70 970८८5७) यह विशेषीकरण पर आधारित समग्रता की अद्वितीय समझ (ए]ध7स्‍/2 ए70९४४70778) है 
अर्थात्‌ यह एकीकरण की अन्तिम भावना पर आधारित विशेषज्ञीकरण है जिसका ध्येय विभिन्‍न अंगों को तोड़ना या विखण्डित करना 
अथवा उन्हें अलग-अलग करना नहीं है। 


राजनीतिक विकास के इन तीनों ल्स्‍क्षणों के साथ ही इनकी समस्याएँ भी जुड़ी हुई हैं। तीनों आयाम राजनीतिक प्रणाली के हृदय हैं जिनको 
प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। 


. समानता की समस्या राजनीतिक संस्कृति, वैधता के बारे में जनभावनाओं एवं व्यवस्था के प्रति वचनबद्धता से जुड़ी हुई है। 
2. क्षमता की समस्या शासन प्रणाली की प्राधिकृत संरचना की निष्पादन की समर्थता से सम्बन्धित है। 
3. विभेदीकरण की समस्या गैर प्राधिकृत संरचना के निष्पादन और बड़े स्तर के समाज की सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। 


वास्तव में कोई भी उपागम, समानता, न्याय व स्वतंत्रता का निश्चित प्रबन्धन नहीं कर सकता है। अतः राजनीतिक विकास की इन 
समस्याओं का समाधान राजनीतिक संस्कृति, प्राधिकृत संरचना एवं सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया तीनों के बीच सम्बन्ध से किया जा सकता 
है। 

॥५. आमण्ड व पॉवेल(५॥7070 90 ए०५८॥) के अनुसार : 

आमण्ड व पॉवेल ने राजनीतिक विकास को लोकतंत्र निर्माण या संस्थाओं या मूल्यों के निर्माण से सम्बन्धित माना है। वे संस्थायीकरण या 
संस्थीकृत ([7570॥079]5$9007) में विश्वास रखते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एणाएगशभवांएट ९०९8 : & 0९ए९०एगशथा 0एए042॥, 
966, के ] वें अध्याय में विकास के सिद्धान्त के रूप में इसका उल्लेख किया है। आमण्ड के अनुसार राजनीतिक संरचना ($7एलएब- 
एप्रालांणा॥ ॥97702८॥) के अन्तर्गत भूमिका विभिन्‍नीकरण एवं उपव्यवस्था की स्वायत्तता के प्रभाव को (॥शगञए॥48&5९6 ९ 70९ 
भाशिशाएं॥7० ३१70 579 5प्रशंथआ 3007०79) तथा राजनीतिक विकास की धारणा के अन्तर्गत इसके मापन के एक पैमाने के रूप में 
राजनीतिक संस्कृति व समाजीकरण के रूप में लौॉकिकीकरण (5९८०)»7$७४०॥) को राजनीतिक विकास का दूसरा पैमाना मान सकते हैं। 
विभिन्‍नीकरण व लौंकिकीकरण ([)#6४27॥४०४०॥ 970 $९८४०7६०(०7॥) को राजनीतिक विकास के वर्गीकरण के दो तत्त्व माना गया है। 
इसी के समकक्ष या समान राजनीति के रूपांतरण की प्रक्रिया में विभेदीकरण, संरचनात्मक स्वायत्तता और लौकिकीकरण तीन महत्त्वपूर्ण 
विविध स्वरूप वाले पथ हैं जो प्रकार्यों (7घा०7०॥5$) का सम्पादन करते हैं। जब हम राजनीतिक प्रणाली की क्षमताओं की बात करते हैं 
तो तर्क दे सकते हैं कि व्यवस्था निष्पादन के विशेष स्तर एवं प्रतिमान होते हैं जो कि संरचनात्मक विभेदीकरण के स्तर, स्वायत्तता व 
तर्कोन्मुखीकरण से जुड़े होते हैं। 
इस प्रकार इस अध्ययन में “विकास के स्तर”(९ए९८ ० १९ए९०ाआ०ग॥) को तीन विशेष (59९लास्‍20 ॥7 (2795) शब्दों- 
विभेदीकरण([)6/९॥॥०५४०॥), स्वायत्तता(७४४०7०79), और तर्कोन्मुखीकरण ($९८४०7५४०॥०7) में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। जब 
हम राजनीतिक विकास के स्तर की बात करते हैं तो हम वास्तव में तीन अन्तः सम्बन्धित चरों (प॥7९८९ ॥7/07700820 ५३7०७।९७) भूमिका 
विभिन्‍नीकरण (7२0९ |»शिश॥एंआ०॥) उप व्यवस्था की स्वायत्तता व लॉकिकीकरण (5९८८ए५7५०४०7) की बात करते हैं। विकासशील 
समाज विकासात्मक उपागम के द्वारा विकास की विशेषताएँ अर्जित कर ले तो उसे राजनीतिक विकास माना जायेगा। जैसे कि औपचारिक 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


संरचनाओं के स्थान पर अनौपचारिक संरचनाओं का अधिकृत निर्णय प्रक्रिया में शामित्र होना; आगत कृत्यों की संरचनाओं का विकसित 
होना; संचार साधनों का पूर्ण विकास और एकीकरण के ध्येय वाल्रा विभेदीकरण हो तो उसे राजनीतिक विकास कहा जायेगा। 

पाई के समान ही पॉवेल ने भी राजनीतिक विकास के तीन लक्षण बताये गए हैं : 

.. भूमिका विभेदीकरण (0१0९ |्रञशिशाएं4रा0॥5) : 

आमण्ड व पॉवेल की राजनीतिक विकास की प्रथम विशेषता पाई की तीसरी विशेषता के समकक्ष ही है। पाई ने संरचनात्मक विभेदीकरण 
एवं आमण्ड ने भूमिका विभिन्‍नीकरण कहा है। आमण्ड के अनुसार संरचना की अपेक्षा भूमिका विभिन्‍नीकरण अधिक महत्वपूर्ण होता है 
क्योंकि भूमिका विभिन्‍नीकरण राजनीतिक प्रणाली के व्यावहारिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें संरचना विभिन्‍नीकरण एवं कार्य 
विशेषीकरण के दोनों तत्व अन्तर्निहित होते हैं अर्थात्‌ जहाँ संस्थागत कार्यों को सम्पन्न करने वाली विशिष्ट संरचनाएँ होती है और वास्तव 
में व्यवस्थापिका केवल व्यवस्थापिका की ही भूमिका का निर्वहन करती है, कार्यपालिका या न्यायपालिका की भूमिका का नहीं। परन्तु 
इसके लिए शक्ति पृथक्करण का होना अपरिहार्य नहीं है (कार्यात्मक विशेषीकरण व सीमितता) कार्य विभाजन ही पर्याप्त है। संरचनात्मक 
विभिन्‍नीकरण में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि साम्यवादी या विकासशील समाजों में सिद्धान्त से व्यवहार की तरफ बढ़ने पर मालूम होता 
है कि एक ही संरचना अनेक संस्थागत कार्यों का सम्पादन करती है अथवा अनेक संरचनाएं, एक संस्थागत कार्य को सम्पन्न करती है। अतः 
पावेल ऐसे संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण की बात कह रहे हैं जो यथार्थ में भूमिकाओं का विभिन्‍नीकरण भी हो। संरचनाएँ विशेषीकरण के 
आधार पर ही कार्य विशेषीकरण तीनों सावयवी एकता वाले पक्ष हैं। अतः भूमिका विभिन्‍नीकरण का मतल्रब है : 


विशिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु विशिष्ट संरचनाओं का विकास; 
कार्यात्मक विशेषीकरण का विकास; 

सीमित कार्य एवं शक्तियाँ ; 

सिद्धान्त एवं व्यवहार में अन्तर ; 


के ७० ऐजे पेन 


प्र. उप व्यवस्था की स्वायत्तता (4प्राणाणगाए ०0 $ए9898९॥॥8) : 

उप प्रणाली की स्वायत्तता से राजनीतिक व्यवस्था की कार्यक्षमताओं में विस्तार (॥5था्ंणा ० 09००० 72०5) होता है। यह पाई की दूसरी 
विशेषता क्षमता के समकक्ष है। जब राजनीतिक प्रणाली के अंगों/भागों अर्थात्‌ उप व्यवस्थाओं को स्वायत्तता मित्र जाती है तो आगत-निर्गत 
प्रक्रिया अनेक स्तरों या शक्ति के केन्द्रों पर सम्पादित होने लगती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति विभाजन या विकेन्द्रीकरण, 
विशेषीकरण, संरचना विभेदीकरण एवं भूमिका विभिन्‍नीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है। इससे राजनीतिक प्रणाली की कार्यक्षमता, 
कुशत्रता या निपुणता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि होने लगती है जो निःसन्देह राजनीतिक विकास का लक्षण है। आगत के रूप में 
राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव कम हो जाते है। राजनीतिक व्यवस्था अनुरक्षण, अनुकूलन व संरक्षण में सफल हो जाती है। अतः 
उप व्यवस्था की स्वायत्तता (8प/००7५ ० $795ए४था॥) का मतलब है : 


राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण या विभाजन ; 

आगतन-निर्गत प्रक्रिया या रूपान्तरण के अनेक स्तरों का विकास ; 

राजनीतिक प्रणाली की कार्यक्षमताओं का विकास ; 

कार्य क्षमताओं का स्वरूप अथवा मुख्य प्रकार : दोहन क्षमता (एर्3८0ए८ ८०००»॥9) - राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण में 
प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों को उपयोग में लाने की क्षमता। विनियमन क्षमता (९८४०७४४८ 0५7००0४॥॥9) - लोगों एवं समूहों के 
व्यवहार का नियमन, कानून एवं नियमों की स्थापना। वितरण क्षमता (70$877%9ए7ए९ ८99०४ं॥५9)- राज्य के लाभांश, सम्पदा को 
सदपात्रों में वितरण की क्षमता।प्रतीकात्मक क्षमता($ज9०४॥८ 0८०9००४४॥॥79) :- समाज व अन्तः पर्यावरण में प्रभावी प्रतीकात्मक 
निर्गतप्रत्युत्तर क्षमता (९५४9०॥अ४८ ८४००४०॥॥) :- समाज से उत्पन्न इनपुट के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया की क्षमता, सही व गलत, 
उचित व अनुचित। घरेलू आगत क्षमता (007९४४८ एफ्ण ०४०2०॥59): - आमण्ड के अनुसार सर्वाधिकारवादी प्रणात्रियों में विनियम 
व दोहन का उच्च स्तर (दमन के दवारा) भावनाओं का होता है। साम्यवादी प्रणाली में वितरण की प्रबल क्षमता होती है। लोकतांत्रिक 
प्रणाली में प्रत्युतर क्षमता प्रबल्न होती है। 


हक, 9 फैट: ये 


गा. लौकिकीकरण ($८८एांत्रांडथ्ञांणा ० (0प्राप्राट) : 
यह पाई की समानता की धारणा के समकक्ष है। आमण्ड व पावेल्न ने संस्कृति के तर्कोन्मुखीकरण या धर्मनिरपेक्ष अथवा लौकिकीकरण को 
राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता बताया है। लौकिकीकरण का सम्बन्ध सामान्य संस्कृति से ही होता है। अतः लौकिकीकरण का 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


मतलब है : 


. परम्परागत सामाजिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों, शोषणकारी परम्पराओं (धर्म, रीति-रिवाज, रूढिवादिता) से ऊपर उठकर पंथनिरफपेक्ष 
पहचान को प्राप्त करना अर्थात्‌ धार्मिक सहिष्णुता; 

2. राजनीतिक प्रणाली एवं निर्णयन प्रक्रिया में जनता की सक्रिय व सतत्‌ सहभागिता, निष्ठा का विकास, समता की भावना, स्वाभाविक 
वैधता; 

3. नागरिक चेतना (तार्किकता) का विकास ( विश्लेषणात्मक, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक राजनीतिक नजरिया); 

4. यह राजनीतिक विकास व राजनीतिक संस्कृति के सम्बन्धों व स्वरूप को दर्शाता है अर्थात्‌ संकीर्ण से अधीन व अधीन से सहभागी 
राजनीतिक संस्कृति का निर्माण। 


इस प्रकार से आमण्ड के द्वारा बतायी गई उपयुर्क्त तीनों विशेषताओं को अनुपूरक व सम्बन्धित माना जाता है। 
राजनीतिक विकास की समस्याएँ : 
आमण्ड ने राजनीतिक विकास से सम्बन्धित चार स्तरों व समस्याओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आमण्ड व पावेल ने राजनीतिक 
विकास की समस्याओं को चार भागों में विभाजित किया है। 
. राज्य निर्माण की समस्या (842८ 8९) : 
राज्य के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान, शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना, कानून का शासन, सुरक्षात्मक एवं कल्याणकारी 
योजनाओं को क्रियान्वयन की समस्या। यह समग्रता एवं नियंत्रण की समस्या है। 
2. राष्ट्र निर्माण की समस्या (ए४४०ा 8ण]0॥8) : 
यह राष्ट्रीय एकता की स्थापना से सम्बन्धित समस्या है। धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, रंग इत्यादि संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र को अपनी 
निष्ठा का केन्द्र बनाना सबसे बड़ी समस्या है। भारतीय विचारक रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक$8९ 870 ४०7 छणंक्षा : & प्रं।0 
ए/ण70 7ए९६०९८४४९, 976 में इन दोनों को एक-दूसरे का पूरक माना है। यूरोपियन इतिहास में राष्ट्र पहले राजनीतिक विकास बाद में 
हुआ परन्तु इन्होंने तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में भ्रान्ति फैला दी, कि आधुनिकीकरण पर ध्यान देना जरूरी है राजनीतिक विकास तो स्वयं 
हो जायेगा। यह सही कदम नहीं रहा अतः कोठारी का कहना है कि विकासशील देशों को पहले राष्ट्र-राज्य का निर्माण करना चाहिए। यह 
समस्या समूह पहचान व राष्ट्र निर्माण की है। ॥॥ ए.₹., 5८0०9, एल, परांड, शकांट भाव 0पाप्ा2१ 007० के स्थान पर एशए भाव 
58090 को बनाये रखना ही राष्ट्र-राज्य ध्येय है। 
3. सहभागिता (?०7८०ं००7०॥) की समस्या : 
निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को कैसे ल्रोकप्रिय एवं सक्रिय बनाया जाए। विकास की प्रक्रिया का सबसे प्रमुख पहलू ही यह 
है कि उसमें जनता की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हो। जर्मन, इटली, फ्रांस, पर्सिया के सन्दर्भ में इसे देखा जा सकता है। 
4. वितरण (798779ए॥४०॥) की समस्या : 
वह वितरण की समस्या होती है। जिसे राष्ट्रीय कल्याण के सन्दर्भ में देखा जाता है। आमण्ड के अनुसार वितरण की प्रक्रिया का न्यायपूर्ण 
होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक विकास की धारणा में समावेशी विकास व सुस्थिर विकास निहित है। एक विश्व संस्कृति का स्वरूप 
इनका निदान खोज सकता है। 

५. जाग्वराइब (प्र०४० 792ए००7०८) के अनुसार : 

राजनीतिक विकास के बारे में चिन्तन करने वाले आधुनिक विचारकों में जाग्वाराइब का नाम अग्रणी है। उन्होंने अपनी पुस्तक ए०४॥ं८०। 
छ9९एट०फला : 34 5शालाब] पएफ्ञ८णए भा .2ग7 #॥शां८थ] 2३४९ 5४५०9, 973 के अन्तर्गत राजनीतिक विकास को एक व्यापक 
अवधारणा के रूप में समझाया है। राजनीति विकास को चार आयामों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है- 
[. राजनीतिक विकास परिवर्त्त्य के रूप में : 
राजनीतिक प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन लाने वाली प्रणाली ही राजनीतिक विकास है। यह संरचनात्मक स्तर पर सामाजिक व्यवस्था 
की उपव्यवस्था है। राजनीतिक विकास के लक्षणों को तीन प्रकार के चरों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। पहला है, प्रचाल्ानात्मक 
चर(092८०४०॥०| ५०790९5$) अर्थात्‌ बुदिधिसंगत अभिमुखीकरण;संरचनात्मक अभिमुखीकरण; क्षमता या सामर्थ्य; दूसरा सहभागिता 
परिवर्त्त्य : राजनीतिक संचालन; राजनीतिक एकीकरण; राजनीतिक प्रतिनिधित्व; तीसरा दिशात्मक परिवर्त्त्य : राजनीतिक उच्चतर 
विन्यासन; विकास अभिमुखीकरण। 
पर. राजनीतिक विकास राजनीतिक दिशा में परिवर्त््य के रूप में : 
राजनीतिक दिशा परिवर्तन या चलने का ज्ञान बताती है। संरचनात्मक परिवर्तन जो व्यवस्था के भीतर या बाहर होते हैं। ऐसे परिवर्तन 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक होते हैं। अतः राजनीतिक विकास के लक्षण संरचनात्मक परिवर्तनों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। 

गा. राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में : 

एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास का मतलब है- राजनीतिक आधुनिकीकरण $ संस्थायीकरण। अतः प्रचलनात्मक व सहभागी 
परिवर्त्यों का विकास ही राजनीतिक विकास कहलाता है। 

॥५. राजनीतिक विकास विविध पहलुओं के रूप में : 

जाग्वाराईव के अनुसार राजनीतिक विकास कोई एक पक्ष का विकास नहीं है वरन्‌ यह अनेक पक्षों को व्यक्त करता है। राजनीतिक विकास 
परिवर्त्त्य, दिशा व प्रक्रिया का सामुहिक स्वरूप होता है। 

शा. फिल्िप्स हण्टिग्टन($.ए. प्णा॥॥280०१)के अनुसार : 

(5४९ शां।रए४ घ्णाएाइ्वांणा, (927-2008-079778 ॥0 ए$७) अमेरिकी राजनीतिक चिन्तक ने पश्चिमी चिन्तन में 
आधुनिकीकरण सिद्धान्त का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। अप्रैल, 965 मेंफ/00 ए०स्‍।ंपंट४ ९४३ ?०[ं८३ 70९ए९०फागशा( भात 
ए०॥४ं८॥। 0८८४४ शीर्षक से आलेख प्रकाशित हुआ। हण्टिग्टन ने इसमें राजनीतिक क्षय की धारणा का विस्तृत उल्लेख किया है अतः उसे 
राजनीतिक विकास की तुलना में राजनीतिक क्षय के सिद्धान्त का प्रथम प्रतिपादक कहा जाता है। इसके अलावा हण्टिग्टन की तीन अन्य 
महत्वपूर्ण रचनाएं (?ए०7॥ांटव 09700 ॥7 (एागाश्ा।8& $02ठ22०72९5,968; प॥८ पांव ए३एट: 07९॥00टाशां5शा०7 व) 6९ ]॥2 [एशांटा 
(शाए्ए, व99; प्र 098॥ ० (ंशं॥।5$27070, 993) हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय चिंतन का केन्द्र रही हैं। सामान्य अर्थ में देखें तो उसने 
राजनीतिक संस्थाओं के विकास के संस्थायीकरण (7$70प४०7५॥5$५70०॥) को ही राजनीतिक विकास माना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा 
संस्थायीकरण आरम्भ होता है उसे आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है परन्तु हण्टिग्टन की मान्यता है कि राजनीतिक विकास एवं 
राजनीतिक आधुनिकीकरण में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है अर्थात्‌ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से राजनीतिक विकास हो, यह अनिवार्य 
नहीं है जैसे कि चीन व उत्तर कोरिया। इसी तरह राजनीतिक विकास होने पर आधुनिकीकरण हो जाए, यह भी जरूरी नहीं हैं जैसे कि भारत व 
नेपाल। 
सामान्य राजनीतिक सहमति, समुदाय, स्वाभाविक वैधता, संगठन, प्रक्रिया, प्रभावशीलता, मूल्य एवं स्थिरता इत्यादि तत्त्व सर्वसत्तावादी 
एवं ल्रोकतांत्रिक राज्यों में अन्तर दर्शाते हैं परन्तु अमेरिका, संयुक्त ब्रिटेन व सोवियत संघ तीनों में अलग-अलग शासन के स्वरूप होने पर 
भी ऐसे लक्षण दिखायी देते हैं तथापि इन लक्षणों का तीसरी दुनिया के देशों में व्यापक अभाव पाया गया है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ 
नवोदित लोकतांत्रिक देशों में वयापक स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है। इससे मुक्ति के लिए 
इन्होंने पश्चिमी उदारवादी प्रतिमान का अनुगमन किया (आधुनिकीकरण की नकल) परन्तु इस जल्दबाजी में तीव्र गति के आधुनिकीकरण 
ने राजनीतिक विकास को नहीं अपितु राजनीतिक क्षय को उत्पन्न किया। हण्टिग्टन ने इसे चार आयामों के आधार पर समझाया है : 


7. राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण के रूप में(ए0॥0 ८4 0९ए९2०एाशाए 35 ॥४०१९८-ां5॥0):- 

आधुनिकीकरण की दो विशेषताओं को मुख्यतः स्वीकार किया गया है। एक यह कि राजनीतिक विकास, उस आधुनिकीकरण की व्यापक 
प्रक्रिया का एक भाग है जो सम्पूर्ण समाज से सम्बन्धित होती है। दूसरा राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण से सम्बन्धित है जो 
कि एक विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया है। इसे पाई ने ।0 परिभाषाओं के रूप में बहुमुखी विशेषता वाली धारणा बताया है। सामान्यतः इसे चार 
समूहों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं- विवेक्शीलता (९७00०॥9॥5200०॥), राष्ट्रीय एकीकरण (॥४७४४०॥०। प्रा९;्टा४0०॥), लोकतांत्रिकरण 
(702०॥7०८-४४४५४०॥), सामाजिक संचारण ($०८ं३ १४०४॥॥84॥07) 

कार्ल डॉयश्‌ के अनुसार आधुनिकीकरण अर्थात्‌ सामाजिक संचारण, सामाजिक परिवर्तन की जटिल प्रक्रिया है जो राजनीति में आधारभूत 
परिवर्तन के लिए महत्त्वपूर्ण होती है। शिक्षा में वृदिध, नगरीकरण, जन संचार का प्रस्तुतीकरण, औद्योगीकरण, प्रतिव्यक्ति आय बढ़ने से 
सरकार के पास अनेक प्रकार की मांग आगतों के रूप में पहुँचती है जिससे शासन प्रणाली की क्षमताओं में विस्तार होता है, अभिजनों का उदय, 
संगठनों व प्रक्रियाओं, जनसहभागिता, स्थानीयत्ता से राष्ट्रीय स्तर की ओर उन्मुख होती है। इसे सामाजिक संचारण व राजनीतिक विकास के 
रूप में देखा जा सकता है। अतः आधुनिकीकरण का मतलब जन संचारण(]/955 ॥४०७॥59007),जन संचारण का मतलब जन सहभागिता 
में वृद्ध, जन सहभागिता में वृद्धि का मतलब है परम्परागत समाज का आधुनिक समाज में रूपान्तरण अर्थात्‌ सहभागी संस्कृति (आमण्ड- 
वर्बा के अनुसार) अतः जनसहभागिता ही राजनीतिक विकास है। 


पर. राजनीतिक विकास संस्थायीकरण के रूप में (?0॥॥ ८4] 0९ए20एञशाए 35 वराआाप्रांणा4॥$407): 
संस्थायीकरण के रूप में राजनीतिक विकास एक तरफ सामाजिक संचारण एवं सहभागिता के बीच अति महत्वपूर्ण सम्बन्ध होते है तो 


दूसरी ओर राजनीतिक संगठनों की वृद्धि, राजनीतिक विकास को अनेक उद्देश्यों से परिभाषित करने में उपयोगी है जैसे कि राजनीतिक 
संगठनों और प्रक्रियाओं का संस्थायीकरण। यह आधुनिकीकरण की सामाजिक प्रक्रिया और राजनीतिक संरचना की मजबूती, स्थिरता, 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


परम्परागत, सक्रांतिकालीन या आधुनिकता के बीच अन्तःक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करता है। राजनीतिक संगठनों एवं प्रक्रियाओं की मजबूती 
व स्थिरता उनके समर्थन के क्षेत्र व उनके संस्थायीकरण के स्तर पर निर्भर होती है। क्षेत्र अर्थात्‌ समाज में क्रियाओं का स्तर, कितने 
लोग राजनीतिक संगठनों व प्रक्रियाओं में सहभागी होते हैं। (सीमित या व्यापक क्षेत्र) अतः संस्थायीकरण वह प्रक्रिया है जो संगठनों व 
प्रक्रियाओं में मूल्य एवं स्थिरता को स्थापित करती है। किसी राजनीतिक प्रणाली में संस्थायीकरण का स्तर (उच्च व निम्न) चार कारकों 
पर निर्भर करता है- अनुकूलता-कठोरता (७१०एभ)ं।ए-शरंक्टाभं॥) जटिलता-सामान्यीकरण (८णाएफ़ाथ्ताज-आंएंला) स्वायत्तता- 
अधीनता (4प्राणाणाए-$79070॥790 ०7) संसक्त-विखण्डन (00॥९४८श८९ - 95779) 


पा. संचारण बनाम संस्थायीकरण (४०840 ५/$ प्राशॉप[ं0णा4354300॥) : 

संचारण बनाम संस्थायीकरण ($0लं॥ ॥१४०करं॥5ग7०7 320 एगरांपंट्व] एथाएंटं0भां०णा) एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में तीव्र 
गति से बढ़ रहा है। बदलाव की यह तीव्र प्रक्रिया इन क्षेत्रों में राजनीतिक संस्थाओं के क्षय के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती है। 
अमेरिकी औद्योगिक मनोविज्ञानी कारेन हयूजर((४72॥ [905९८7)ने यह साबित किया है कि जन पूंज समाज को उदित करने वाले तीव्र 
औद्योगीकरण व नगरीकरण ने अलगाव को जन्म दिया है। इन क्षेत्रों में (नगरीकरण) जन आंदोलनों को आमंत्रण मिल्रा है। अतः तीव्र 
आर्थिक वृद्धि राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। यह जन संचारण के कारण नहीं वरन्‌ लोगों की बढ़ती आकांक्षाएँ पूर्ण न हो पाने के 
कारण ऐसा होता है जो की कुण्ठाओं के बढ़ने से उत्पन्न होती है। बर्मा, श्रीलंका, गणराज्य कोरिया उच्च शिक्षित राज्य है परन्तु वे राजनीतिक 
स्थिरता के प्रतिमान नहीं हैं। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में क्यूबा, 5वाँ शिक्षित राज्य है परन्तु पहला साम्यवादी, केरल-शिक्षित परन्तु साम्यवादी 
सरकार चुनने वाला भारत का प्रथम राज्य है। इसी तरह आधुनिकीकरण में जब (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) तीनों के बीच संतुलन 
स्थापित नहीं हो पाता है तो वह असंतुलन राजनीतिक पतन का प्रतीक होता है। 
राजनीतिक स्थिरता एवं राजनीतिक व्यवस्था (5499॥9 970 07927 दोनों राजनीतिक विकास के लक्षण हैं परन्तु राजनीतिक अस्थिरता 
व अव्यवस्था पतन के कक्षण होते हैं। तीव्र आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन विद्यमान मूल्यों एवं व्यवहार के प्रतिमान पर प्रश्न खड़ा करता 
है। अतः संस्थागत पतन, आधुनिकीकृत देशों में सामान्‍य परिदृश्य बन गया है। सैन्य शासन, लोकतंत्र का पतन, अस्थिरता, अव्यवस्था, 
स्वायत्तता एवं संसक्ति का अभाव इत्यादि इन क्षेत्रों के लक्षण हैं। अतः सामाजिक संचारण, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संगठन और 
संस्थायीकरण के बीच अर्थात्‌ सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक तीनों व्यवस्थाओं में संतुलन ही राजनीतिक विकास का अन्तिम उपाय है। 
इनके बीच दूरी या गैप ही राजनीतिक पतन (7०४४ ८4] 0९८०५) होता है। 
विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणात्रियाँ निर्धनता के कारण अस्थिर नहीं होती वरन आधुनिकीकरण के नकल या होड़ में अपने संतुलन 
को बनाये नहीं रख पाती है अतः असंतुलन व अस्थिरता अर्थात्‌ पतन या क्षय का आगमन होता है। 


09५. संस्थागत विकास की रणनीतियाँ (शाब्वाट्ट्टां28 ण पाशपा[णान] 0९ए:कणलशा। ): 
विकासशील समाजों में सामाजिक संचारण का उच्च स्तर (प्रा) १४८ ० $02८ं2 ॥४०७४॥59007) राजनीतिक पतन का प्रमुख कारण है। 
अतः प्रभावी राजनीतिक संस्थान स्थिरता के लिए अपरिहार्य हैं और अन्ततः लोकतांत्रिक शासन के लिए और यदि पहले से ही सुस्थिर आर्थिक 
विकास की नीतियाँ तैयार की गई हो तो यह सफल होगा। अतः संस्थागत निर्माण(7750पा/८ 9णं]०४॥7९8) के लिए सामान्यतया कई तरह की 
रणनीतियाँ हो सकती हैं जैसे कि लोगों की मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का पता लगाना; भिन्‍न समाजों में संस्थाओं के निर्माण 
की क्षमताएं अत्रग होती हैं; संस्थाओं का निर्माण; धीमी गति से समाजीकरण; दलों को प्राथमिकता देना इत्यादि। 
इस प्रकार हण्टिग्टन ने तीसरी दुनिया के देशों को पश्चिमी प्रतिमान का अनुगमन नहीं करने की सल्राह दी है। उदारवादी प्रतिमान विकसित 
समाजों से भिन्‍न विकासशील समाजों पर त्रागू नहीं किया जा सकता है। संस्थाओं, संगठनों का निर्माण, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का पहला 
कदम होता है। 

शा. रिग्स (7. ७५. (825) के अनुसार : 
चीनी मूल के अमेरिकी राजनीतिक चिन्तक रिग्स ने राजनीतिक विकास को वेबर की तरह सामान्यतया प्रशासनिक एवं विधिक विकास के 
स्वरूप में देखा है। पाई, पॉवेल एवं हण्टिग्टन के विचारों का अध्ययन कर उसने “विकास फंद' (70८ए2८0एए८ा प7४० 77९०-५9) सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। रिग्स के अनुसार एगरांट्वा (०१९-गरांडश्ञांणा + पराहयापांगानांश्गञांणा 5 एगगञगट्य] 02९ए९४०णणा ही 
राजनीतिक विकास है। उसने हण्टिग्टन की क्षरण की धारणा का विश्लेषण किया और पाई के विकास संलक्षण(0९ए९०़गशा 
$५970707८) के आधार पर समानता व क्षमता में संतुलन को विकास के रूप में व्यक्त किया है। 
रिग्स के अनुसार राजनीतिक विकास का आशय केवल विकसित देशों की संस्थाओं के स्वरूप को स्वीकृत करना या पाश्चात्य संस्कृति की 
नकल करना नहीं है। 
सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तन भिन्न होते हैं। सभी राजनीतिक संस्थाएँ तकनीकी परिवर्तन का परिणाम हैं, जैसे कि राजनीतिक दल। 


] 5 9 हि 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


राजनीतिक विज्ञान में संरचनावादियों ने संरचनाओं पर और प्रकार्यात्मकवादियों ने प्रकार्यों पर अधिक ध्यान दिया है। 
रिग्स स्वयं संरचनावादी है अतः उसने अपने विकास सिद्धान्त का आधार संरचनात्मक विभिन्‍नताओं को माना है। उसने पाई के विकास 
संलक्षण ( 70९ए200एशा[ $ए979097076) के आधार पर अपने सिद्धान्त को विकसित किया है। अर्थात्‌ 
राजनीतिक व्यवस्थाओं में जितना अधिक संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण एवं कार्यात्मक विशेषीकरण होगा, उसमें उतनी ही जटिल समस्याओं 
का सामना या समाधान करने और लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता होगी। 
पर्याप्त संरचनात्मक विभिन्‍नीकरण ($7प्र८प्रा4 /)67:९०॥०४०४०॥) के बिना समता व क्षमता कोई मायने नहीं रखती है क्योंकि 
विभिन्‍नीकृत समाज में ही औपचारिक संस्थाओं के विकास के उच्च स्तर की क्षमता वाली राजनीतिक प्रक्रियाएँ विकसित होती हैं जो बहुत 
हद तक सहभागिता की समानता को स्थापित करने में सहायता करती हैं। 
समानता या वामपंथी (,८४४४४5)और क्षमता या दक्षिणपंथी (श8॥085) सबसे महत्त्वपूर्ण है जिनके बीच संतुलन (8997८९) अपरिहार्य है। 
इनमें असंतुलन से राजनीतिक विकास, विकास फन्द (/9९ए९०एए०॥ १7००) में फंस जाती है जो कि राजनीतिक प्रणाली को पतन की ओर 
ले जाता है। यह फन्द परम्परागत या आधुनिक की अपेक्षा संक्रान्तिकालीन समाजों में अधिक पाया जाता है। 
हण्टिग्टन से भिन्‍न मत रखते हुए रिग्स ने कहा कि अत्यधिक संस्थायीकरण भी “विकास फन्द' बन सकता है जैसे कि चीन में (सर्वसत्तावाद 
एवं लोकतांत्रिक केन्द्रीयकरण) और भारत (विकेन्द्रीकरण एवं विशेषीकरण पर बल) दोनों ही प्रणालियां विकास फन्द में है। 
इस तरह से रिग्स समता, क्षमता, विभिन्‍नीकरण का एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत करता है तथापि यह अव्यावहारिक है या परीक्षण पर खरा 
नहीं उतरता है। 

राजनीतिक विकास का मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त(४ववतंआ-,शांपांड प्रफएणए ण एगांगंट३ 0९ए:४कफणशा) : 
तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अनेक महत्त्वपूर्ण उपागमों में से एक उपागम है मार्क्सवादी-लेनिनवादी उपागम। इस सिद्धान्त के 
समर्थकों ने राजनीतिक दुनिया को पूंजीवादी या उदावादी सिद्धान्तकारों की अपेक्षा एक नवीन इष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। 
जहाँ तक राजनीतिक विकास के साम्यवादी प्रतिमान की बात है तो वह भी निःसन्देह उदारवादी, प्रजातांत्रिक या पश्चिमी मॉडल या आंग्ल 
अमेरिकी प्रतिमान के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथापि यह तीसरी दूनिया का राजनीकि विकास कैसे होगा? इसके लिए कोई 
भी विकास प्रतिमान उपलब्ध नहीं कराता है। यह वास्तव में उदारवादी या विकसित देशों शोधार्थियों के द्वारा प्रतिपादित इष्टिकोण की 
आलोचना या शोषण के रणनीति का विवरण ही देता है। यह पश्चिमी सिद्धान्त से पूर्णतः भिन्‍न दृष्टिकोण रखता है। इस परम्परा के विचारों 
की पृष्ठभूमि मार्क्स, लेनिन, स्टालिन के विचारों में दिखायी देती है। जिसे आगे चलकर मार्क्सवादी व नवमार्क्सवादी चिंतकों के द्वारा 
निर्भरता सिद्धान्त या अल्पविकास के सिद्धान्त के रूप में व्यक्त किया गया है। इनमें फ्रैंक, समीर अमीन, पॉल बैरन, डाओस जैसे विचारकों 
का विशेष योगदान रहा है। 
मार्क्स का चिंतन (व धव्वार एशं८७) : 
मार्क्सवाद राजनीतिक विकास की आर्थिक व्याख्या है। यद्यपि राजनीतिक विकास 960 के दशक की धारणा है परन्तु राजनीतिक अर्थशास्त्र 
प्राचीन अवधारणा है। राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द यूनानी शब्दों 70000०5 तथा ॥07०7थसे निर्मित है। पॉलिटिकोश का अर्थ है 8९, 
5029 तथा ( णञार₹0$ 72४७६ ॥0प752 ३॥0 ]९०0)४/0$ 77208 [॥6 ]9५) का अर्थ है कि किस तरह से घर का आर्थिक प्रबन्ध किया जाए? 
अतः यह एक विज्ञान है जो उन सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन करती है जो उत्पादन, वितरण, विनियम और उपभोग इत्यादि भौतिक 
उपादानों के बीच विकसित होते हैं। 
मार्क्स का विश्वास था कि निजी सम्पत्ति और यर्थाथ लोकतन्त्र (१7ए९ 7070८:४८५) एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते। उन्हें 'वैज्ञानिक 
साम्यवाद' के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसने वैज्ञानिक साम्यवाद द्वारा स्पष्ट किया है कि भौतिक शक्तियाँ, सामाजिक 
विकास की प्रक्रिया की वाहक होती हैं। 'अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त” (5705 ५४०९)और 'द््‌वंद्ववात्मक भौतिकवाद' (0९लांटग 
४४८7 ५ध॥) मार्क्स की अवधारणा के मूल आधार रहे है। उसने यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि आर्थिक प्रणाली के 'आधार' (895८)पर ही 
राजनीतिक संरचना अर्थात्‌ अधिरचना($79० $7प्रतप्रा८) का सर्जन होता है। मार्क्स की मान्यता है कि उत्पादन का तरीका(४०09९ 0० 
?70०0ए८००) ही समाज में राजनीतिक प्रणाली की स्थापना को निर्धारित करता है। 
राजनीतिक अर्थशास्त्र दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि सभी प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं और गतिविधियों को उस समय विद्यमान 
आर्थिक प्रणाली के द्वारा आकार दिया जाता है। यहाँ तक कि राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहार का प्रतिमान भी उत्पादन का तरीका 
निर्धारित करता है। उसके अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक प्रणात्रियों के विकास में भौतिक उत्पादन महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। 
अतः राजनीतिक विकास पश्चिमी औदयोगिकृत राष्ट्रों का प्रतीक है परन्तु इसमें सार्वभौमिक प्रयोज्यता का अभाव है। तीसरी दुनिया का 
समाज व संस्कृति इससे भिन्‍न है अतः उदारवादी उपागम के अनुसार इन गरीब देशों का विकास नहीं हो सकता है। 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


लेनिन का इष्टिकोण(५. . [,ट॥ं॥'5 शं८७) : 
रूसी क्रान्ति के नायक लेनिन ने जार (निकोलस द्वितीय) के विरुद्ध नवीन व्यवस्था साम्यवाद की स्थापना की। लेनिन के अनुसार 
(पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था होती है।' अतः पश्चिमी प्रतिमान मूलतः आर्थिक प्रतिमान हैं। जहाँ गरीबों के शोषण को वैद्य 
स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। लेनिन ने निर्भरता सिद्धान्त को साम्राज्यवाद के सिद्धान्त के रूप में व्यक्त किया। उसके अनुसार 
यह विश्व का राजनीतिक व आर्थिक विभाजन ही नहीं है अपितु गरीब देशों को पश्चिमी देशों पर निर्भर बनाता है। यह औपचारिक रूप से 
राजनीतिक निर्भरता, वित्तीय व कूटनीतिक निर्भरता का जाल है। 

विकास का पराश्रितता प्रतिमान (0092०9शाटए ४०१९] ० 79९ए९०णशा) : 
राजनीतिक विकास की अवधारणा में पराश्रितता या निर्भरता सिद्धान्त को शामित्र किये बिना, विकास सिद्धान्तों का अध्ययन अपूर्ण ही 
होगा। यह उदारवादी राजनीतिक विकास की धारणा का प्रति विकल्प प्रस्तुत करता है। अधिकांश शोधार्थी तीसरी दुनिया से सम्बन्धित है। 
तीसरी दुनिया के विचारकों ने एक अलग नजरिया प्रस्तुत किया है। 
आन्द्रे फ्रैंक के अनुसार (५007९ 6परगतश/ |्ञा। (929-2005) : 
जर्मन मूल के अमेरिकन चिंतक आन्द्रे जी. फ्रैंक जिन्होंने राजनीतिक विकास की धारणा का गहनतम विश्लेषण किया है। विकास के आधार 
पर विकसित एवं विकासशील या पिछड़े राज्यों का विभाजन किया गया है। अतः उसने तीसरी दुनिया के देशों में विकास की प्रक्रिया का 
अध्ययन करते हुए 'राजनीतिक अल्पविकास' की अवधारणा का उल्लेख किया है। 
इनकी मान्यता (मार्क्सवादी व नवमार्क्सवादियों के अनुरूप) है कि पूंजीवादी या पश्चिमी विकसित राज्यों की गतिविधियों के कारण ही 
तीसरी दुनिया के राष्ट्र पिछड़े हुए या अल्पविकसित कहलाते है। उसने अल्पविकास की इस धारणा को 'केन्द्र परिधि सिद्धान्त' (८श॥ा९- 
एशांएाशए ॥९०५) के माध्यम से वर्णित किया है। विश्व में आर्थिक प्रभुत्व के कारण अमीर देश गरीब देशों के राजनीतिक विकास के बहाने 
कैसे शोषण करते हैं? संसाधनों के असमान वितरण एवं शोषण के कारण अधिकांश देश अल्पविकसित हैं और इस प्रक्रिया से अल्पविकास 
का विकास” नहीं होगा क्योंकि उनके बीच |/९(४०0790॥5 -5३४४९४८ 7१९४४०7॥ विद्यमान होते है। केन्द्र का विकास, परिधि के अल्पविकास की 
अनिवार्य शर्त है परन्तु विकास, केवल केन्द्र का होता है और परिधि का तो केवल अल्पविकास होता है। पश्चिम केवल विकासशील देशों के 
शोषण के विस्तार पर ही विकसित हो सकेगा। विकासशील देशों को आजकल परिधि के देश कहा जाता है। 
अल्पविकास के सिद्धान्त(77८०५ ० ए76९००१९८ए८०7००८०॥/) का प्रतिपादन सर्वप्रथम लैटिन अमेरिकी लेखकों के द्वारा किया गया। 
लैटिन अमेरिकी समाज के आर्थिक एवं राजनीतिक पिछडेपन को समझने का प्रयास उस समय किया गया जब वे 20वीं सदी के तीसरे दशक 
में पुर्तगाल व स्पेनिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो रहे थे। 50 वर्षों के स्वतंत्र जीवन के बाद भी ये राष्ट्रीय राज्य अल्पविकसित ही रहे है। ए.जी. 
फ्रैंक के अनुसार लैटिन अमेरिकी देशों में अल्पविकास वैसे ही बना रहा जैसे कि उपनिवेशवाद से स्वतंत्र एशिया, अफ्रीकी देशों में आर्थिक 
परतन्त्रता विद्यमान रही। 
फैंक ने अपनी पुस्तक(शभींशा। भाव एावशकवलएटाकफआओलशा। वी ॥.377 शशआाशांट29, 4967, में ब्राजील व चिली के अध्ययन में इस 
सिद्धान्त का 0४5८ 8709 ए:०77॥7८ किया। उसने अल्पविकास के पीछे चार कारण बताए है- 


. अल्पविकास की प्रकृति वास्तविक (0789) नहीं है क्योंकि वर्तमान विकसित राष्ट्र कभी भी विकास की प्रक्रिया में अल्पविकसित नहीं 
रहे हैं। वरन्‌ वे इतिहास में अविकसित ही दिखायी देते हैं। जिस अल्पविकास की बात की गई है वह विश्व पर पूंजीवादी प्रभुत्व का परिणाम 
है। 

2. पूंजीवादी और पूर्व पूंजीवादी या सामन्‍ती अवस्वस्थाओं में किया जाने वाल्रा विभेद असत्य है क्योंकि पूंजीवादी राज्य समान अवस्थाओं 
से गुजरे हैं। पूर्व या सामन्‍ती कोई अवस्था नहीं होती है। 

3. केन्द्र व परिधि का सम्बन्ध(४९।०.थ5 270 $80९]॥९) न केवल बाहरी स्तर पर अपितु तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के आन्तरिक जीवन में 
भी पाया जाता है। 

4. युद्ध एवं मन्दी जैसी दशाएं उनकों पूंजीवाद की ओर अग्रसर करती है परन्तु सत्य यह है कि पूंजीवादी देश अपने विकास के लिए ही 
अल्पविकास का नेतृत्व करते हैं। 


दास सेण्टोस(7905 $97/05) के अनुसार निर्भरता की परिघटना तब घटित होती है जब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का विस्तार होता है। 
प्रभुत्वशाली राष्ट्रों के दुवारा तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का शोषण ही अल्पविकास का प्रमुख कारण है। यह निर्भरता यूरोपियन प्रभूत्व, वित्तीय, 
आदयौंगिक, व्यापारिक रूवरूप में दिखायी देती है। इसने विकासशील देशों का अध्ययन कर छमू क्मचमदकमदबलर का विचार प्रतिपादित 
किया है। 
पॉल बेरन(?40] एच 470 ?५7] 5४८८०2५) के अनुसार : 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


बेरन एवं स्वीजी ने पराश्रितता सिद्धान्त को 'एकात्मक पूंजीवाद' (१४०7०००४ए ८०एा५४५»7) के माध्यम से स्पष्ट किया है अर्थात्‌ पार 
राष्ट्रीय निगमों(१४३४८७) के द्वारा पूंजी निवेश के रूप में(।प) एकाधिकार स्थापित कर लेना। दोनों ही चिंतको के विचार मार्क्सवादी 
अवधारणा से प्रभावित है। इनकी मान्यता हैकि 0 0३००) ८:०३ ७:॥०)।४॥| के स्थान पर(०एञा9े पाएटशाग]शा स्थापित हो गया है। दोनों लैटिन 
अमेरिकी शोधार्थियों ने इस सन्दर्भ में अध्ययन किया है। इन्होंने 20 वीं शताब्दी में केन्द्र में स्थित एकाधिकार पूंजीवाद का उसकी परिधियों 
पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों का विश्लेषण किया है। पॉल बेरन कहते है कि पूंजीवाद अपने अन्तर्निहित स्वभाव के कारण तीसरी दूनिया का 
शोषण करता है। वे कहते कि यह विकसित देशों के हित में है कि वे विकासशील देशों को अपने पर निर्भर बनाए रखे ताकि वे बाद में उनके 
लिए कच्चे माल के स्त्रोत बन सकें। ये देश परिधि पर स्थित होते है जो केवल्र कृषि उत्पादों का उत्पादन कर अविकसित ही रहते है। फ्रैंक से 
लेकर बैरन तक का विश्लेषण तीसरी दुनिया के समाजों का मार्क्सवादी इष्टिकोण से अल्पविकास के चिरकालीन अध्ययन का परिदृश्य है। 
उनका अवधारणात्मक ढांचा८9एञंभांध 007ं09007 5 848८ 550८ के साथ जुड़ा हुआ है। अतः वे मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था 
का विश्लेषण करते हुए दिखायी देते हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था में पूजीवादी शोषण को तो स्पष्ट करते हैं परन्तु तीसरी दुनिया 
के समाजों के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक विकास का कोई भी संभाव्य या स्वीकार्य मॉडल प्रस्तुत नहीं करते हैं। 

इस सिद्धान्त ने उदारवादी प्रतिमान के उस तीसरे पक्ष पर कोई प्रकाश नहीं डाला है जिसकी अनेक पिछडे देश वकालात करते हैं। अनेक 
राष्ट्रों के दृवारा पश्चिमी उपागम को अपनाया गया है और यहाँ पर शिकायतें रखने के ढंग भी उपलब्ध हैं। 
निःसंदेह मार्क्सवादी उपागम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों में अपनी बाँदिधिक सम्पदा के निवेश को प्रोत्साहित करता है। 
जिससे की गैर पश्चिमी समाजों को राजनीतिक विकास का प्रतिमान उपलब्ध हो सके। 

समीर अमीन ($शञपर: 4॥) : 
मिस्त्र मूल के फ्रैंच शोधार्थी समीर अमीन को नव मार्क्सवादी विचारक माना गया है। अमीन की मान्यता है कि अल्वविकसित देशों 
का सामाजिक आर्थिक विकास बाह्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (]धा७0- [९७ पशाशिाबांणात 
ए८०णा०णाएं८ 07027) की माँग नेम अल्जीर्यस सम्मेलन,974 में पहली बार उठायी गई। असमानता एवं अन्याय पर स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय 
आर्थिक प्रणाली के कारण तीसरी दुनिया के देशों का शोषण हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनिमय की सम्पूर्ण व्यवस्था पर शक्तिशाली 
राष्ट्रों का ही प्रभुत्व रहा है जो कि अल्पविकास का प्रमुख कारण है। 

इस उपागम की सबसे बड़ी कमी यह रही है कि उदारवादी उपागम को अल्पविकास का जिम्मेदार ठहराने पर भी पिछडे देशों या तीसरी 
दुनिया के राष्ट्रों के लिए विकास का कोई वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत नहीं कर पाया है। 


७69 


राजनीतिक आधुनिकीकरण 
(एणां7टव ४092-४789॥0॥) 


आधुनिकीकरण का सिद्धान्त मूलतः प्रथम दुनिया के शोधार्थियों द्वारा तीसरी दुनिया के समाजों की वास्तविकता को स्पष्ट करने 
का प्रयास है। आधुनिकीकरण पश्चिमी अवधारणा है। यह परम्परागत एवं आधुनिक समाजों के बीच का विभाजन या प्रथक्करण है। यह 
अन्तराल टेल्काट पार्संस से मैक्सवेबर के विचारों तक स्पष्टतः दिखायी देता है। परम्परागत समाज का आधुनिक समाज में रूपांतरण ही 
राजनीतिक आधुनिकीकरण होता है। आधुनिक समाज अर्थात्‌ ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति का अभिज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था और उसके 
विभिन्‍न पक्षों से होने लगता है, यह औदयोगीकरण, लौकिकीकरण, शहरीकरण, लोकतांत्रिकरण, सहभागिता से आगे तक की प्रक्रिया है। 
राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम, राजनीतिक विकास के उपागम के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। आधुनिकीकरण सामान्य रूप से 
विकास की एक क्रिया या प्रक्रिया है। यह एक बहुमुखी या बहुपक्षीय प्रक्रिया है तथापि राजनीतिक आधुनिकीकरण केवल आगे की ओर बढ़ने 
वाली या प्रगतिशील प्रणाली है उसके साथ पतन या क्षय की स्थिति जुड़ी हुई नहीं होती है। यह सामान्यतया सामाजिक व भौतिक परिवेश में 
सांस्कृतिक रूपान्तरण की प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में यह सामाजिक-आर्थिक घटकों के साथ आन्तरिक रूप से जुड़ी होती है। हण्टिग्टन 
ने इसे ”मानवीय चिंतन और गतिविधियों से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाली बहुमुखी (॥४५।४/३८९८०) प्रक्रिया के रूप में 
अभिव्यक्त किया है।” 
राजनीतिक विकास में राजनीतिक संरचनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया इसलिए विद्वानों ने ऐसे उपागम की आवश्यकता महसूस 
की जिसमें राजनीतिक प्रणाली का एक समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सके। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं में 
होने वाला परिवर्तन आधुनिकीकरण का ही परिणाम होता है। आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में लोग राजनीति में निकटता से जुडे होते है; वे 
नियमित रूप से अपने विचारों व मांगों का सम्प्रेषण करते है; वे शासकीय नीतियों पर अपनी सहमति व्यक्त करते है; और इस वैधता को 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


महसूस करती है तथा लोगों का समर्थन व सहयोग (5797०४ ४70 ८0079००7०7) करती है। परम्परागत समाज इसकी अपेक्षा प्रतिरोधी 
होता है जहाँ पर केवल कर संग्रहण, कानून, व्यवस्था और रक्षा का कार्य करने पर ही ध्यान दिया जाता हैं। यहाँ लोग राजनीति में भाग नहीं लेते 
है और सरकार के द्वारा ही शक्ति अनुप्रयोग किया जाता है। यह सामाजिक (बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक सहित) आर्थिक व राजनीतिक स्तर 
पर सकारात्मक बदलाव की प्रणाली है। कार्ल डाय्श ने अपने लेख 50९०8 ॥४०४७ां॥$४70 ३0 ?०॥४ ८4३ 0९ए९००॥7०॥५,96व के अन्तर्गत 
इसे पुरानी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धताओं का खण्डन करने या समाप्त करने वाली प्रक्रिया बताया है जिससे कि लोग 
समाजीकरण एवं व्यवहार की शैल्रियों को अपना सकें। 


राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा : 
राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धान्त का उदय 950-960 के दशक में अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान व समाजशास्त्र के शोधार्थियों के 
समूह के निर्देशन में हुआ। आधुनिकता की संक्लपना, साधारणतया समानता, क्षमता, विभेदीकरण, विशेषीकरण, संस्कृति के निरपेक्षीकरण, 
सामाजिक संचारण, जनसहभागिता इत्यादि की अपरिहार्यता रखती है। अतः अनेक विचारकों ने इस मान्यता को स्थापित किया कि 
राजनीतिक आधुनिकीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण 
की प्रक्रिया अनवरत चलती है उसे अवरूद्ध तो किया जा सकता है परन्तु रोका नहीं जा सकता है जैसे कि राजनीतिक विकास को रोक दिया 
जाता है। प्रत्येक समाज में आधुनिकीकृत बनने की प्रवृत्ति स्वतः ही स्फूर्त होने लगती है। अतः हर समाज आधुनिकता की चाह रखता है अर्थात्‌ 
राजनीतिक आधुनिकीकरण समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्रेरित, प्रभावित और निरूपित होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, 
आधुनिकीकरण की सामान्य अवधारणा का ही एक प्रकार है तथापि इसके अर्थ व परिभाषाओं को लेकर अनेक विचारकों में मतभेद बना हुआ 
है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ अनेक सन्दर्भों में अभिव्यक्त किया गया है। 
कौलमेन (८०270) के शब्दों में, “यह सक्रान्तिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाला संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक 
परिवर्तनों का समूह है। इसका सम्बन्ध राजनीतिक प्रणाली से सम्बन्धित पहलुओं (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) को लेकर मानवीय 
इष्टिकोण में बदलाव से है। यह राजनीतिक व्यवस्था, उसकी संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के प्रतिमानों से सम्बन्धित धारणा 
है।” उसके अनसार राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला हो और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें 
उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके अर्थात्‌ राजनीतिक व्यवस्था का विकास ही राजनीतिक आधुनिकीकरण होता है। 
प्रो. एस.पी.वर्मा - “राजनीतिक विकास की तरह ही इसे परिभाषित करना कठिन है। 
वेल्च (297१९ ए. ए/८८॥) के अनुसार “आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है और आधुनिक 
समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है।” 
लर्नर ने अपनी पुस्तक परफ्ाट ए45ञआ8 रण पराबतागांणाबी 80ठंलांट$ : ४०१९गांजञाड प्रशाल शांतवा८ 8३४, 958 में लिखा है कि 
“आधुनिकीकरण विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है।'' 
हण्टिग्टन के शब्दों में, “यह एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिससे मानव की गतिविधियों एवं विचारों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आ जाता है।” 
राबर्ट ई वार्ड के अनुसार “यह आधुनिक समाज की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति है जो वातावरण की भौतिक व सामाजिक दशाओं पर नियंत्रण 
रखती है और वांछनीय परिणामों के प्रति आशांन्वित रहती है।” 
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहे तो आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो प्रगणतिशीलता की ओर उन्मुख 
होती है क्योंकि हर परिवर्तन आधुनिकीकरण नहीं हो सकता, कुछ परिवर्तन समाज को पीछे धकेलते है। इसी तरह से आधुनिकीकरण, 
पाश्चिमीकरण भी नहीं है। यद्यपि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि पश्चिमी देश विकसित या आधुनिक समाज के प्रतीक है अतः उनका 
अनुगमन करना ही राजनीतिक आधुनिकीकरण है। परन्तु यह सत्य नहीं है। आधुनिकीकरण के साथ राजनीतिक प्रणाली के मूल्य जुड़े होते 
हैं, परन्तु पश्चिमीकरण के साथ नहीं। ऐसे मूल्य स्थान, समय एवं दशाओं या परिस्थितियों से मुक्त रहते है। पश्चिमीकरण का सम्बन्ध 
भौतिकता से होता है। अतः प्रणाली से सम्बन्धित उद्देश्य पूर्ण मूल्य ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का आधार होते हैं। 
राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएँ (['ट्व्वापाट$ ण एगआपंट्वा (४०१2९१ां$ ज्वाणा) : 
यह आधुनिकीकरण की बहुमुखी एवं व्यापक प्रक्रिया का ही एक राजनीतिक भाग होता है जो विशेषतः आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
पहलू से प्रभावित होता है। आर्थिक पक्ष के रूप में औद्योगीकरण की प्रक्रिया कृषि समाज को बाजार समाज में रूपान्तरित कर देती है। 
सामाजिक पक्ष में बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहार के प्रतिमानों में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। अब निष्ठा का केन्द्र 
परिवार न होकर राष्ट्रीय व ऐच्छिक संगठन हो जाते हैं, व्यक्ति स्वयं की किस्मत का सर्जनकर्त्ता बन जाता है तथा ज्ञान, समझ व 
तार्किकता में अभिवृद्धि होने लगती है। राजनीतिक सन्दर्भ में राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों में सकारात्मक बदलाव, 
सक्रिय सहभागिता, जन सहभागिता व्यक्त होने लगती है। 
अतः सामाजिक संचारण (४०७४॥5५४०॥)आर्थिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन ही समाज में राजनीतिक आधुनिकीकरण का आहवान 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न स्वरुपों में परिलक्षित होती हैं- 

. राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक शक्ति का संकेन्द्रकरण होना। 2. राजनीतिक व्यवस्था का समाज में अधिकाधिक प्रवेश। 3. राजनीतिक 
एवं सामाजिक प्रणाली में बढ़ती हुई अंतःक्रिया। 4. राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्‍नीकरण एवं विशेषीकरण। 5. राजनीतिक व्यवस्था में 
जनसाधारण की बढ़ती सक्रिय सहभागिता 6. लोगों के राजनीतिक प्रणाली के प्रति अभिज्ञान 7. बृहत्तर एवं व्यापक आधार वाली नौकरीशाही। 
राबर्ट ई. वार्ड, रोस्टोव, पार्सन्स, एडवर्ड शील्स, एप्टर इत्यादि के विचारों से निम्नलिखित विशेषताएं अभिव्यक्त होती है- 

॥. आधुनिकीकरण एक क्रान्तिकारी प्रक्रिया है (20॥0८ब ॥४००१९०ां$4४ंणा 38 3 (९ए०परंणात्वाए 270८९४४) : 

यह प्रत्यक्ष रूप से परम्परागत एवं आधुनिक समाज के बीच विभेद है। एक मौल्रिक रूप से दूसरे से विभिन्‍न होता है। परम्परागत से आधुनिक 
समाज में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन के प्रतिमान में समग्र व पूर्णत(२५०८७] 270 १0०0० 20०॥8९) बदलाव लाता है। परम्परागत 
से आधुनिकता की ओर विवर्तन कहते हैं कि यह परिवर्तन आदिम समाज से सभ्य समाज की ओर तथा आदि मानव से मानवीय अस्तित्व 
की ओर तुलनीय होता है। 

पर. आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है : 

यह किसी एक पक्ष या आयाम के रूप इतनी आसान नहीं हो सकती है। यह मानवीय व्यवहार एवं चिंतन(प्रण्याक्ा ॥0पटगॉ॑ था0 
४९॥०४०७०) के क्षेत्र में व्यापक बदलाव को शामिल्न करता है। इसके मुख्य तत्वों में एक न्यूनतम स्तर पर औदयोगीकरण, नगरीकरण, 
सामाजिक संचारण, विभेदीकरण, तर्कोन्मुखीकरण, जनसंचार का विस्तार, शिक्षा में वृदिध और राजनीतिक सहभागिता का विस्तार इत्यादि 
शामिल्र है। 

गा. आधुनिकीकरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है : 

यदि एक घटक में परिवर्तन होता है तो वह सम्बन्धित अन्य तत्वों में परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण जैसा कि 927! 
[,शाश ने प्रस्तुत/अभिव्यक्त किया है कि इसकी कुछ अपनी अन्तर्निहित गुणवत्ता होती है जो कि यह स्पष्ट करेगी कि सब लोग यह महसूस 
करते हैं। अपने नियमों के अनुसार कि वे क्यों एक साथ रहेंगे। आधुनिकीकरण में विविध घटक उच्च स्तरीय सह संगठन की तरह होते हैं 
क्योंकि कुछ ऐतिहासिक समझ के रूप में साथ-साथ चले थे। 

॥५. आधुनिकीकरण एक वैश्विक प्रक्रिया है : 

आधुनिकीकरण की धारणा 5-6वीं शताब्दी में यूरोप में उदित हुई लेकिन अब यह एक वैश्विक परिद्वश्य बन गई है। यह मुख्यतया यूरोपीय 
केन्द्र से आधुनिक विचारों एवं तकनीकों के प्रसार के माध्यम से लाया गया तथापि या फिर भी गैर पश्चिमी समाजों के अंतहीन/अत्यन्त 
विकास के माध्यम से भी आया है। एक घटनाक्रम के रूप में, सभी समाज एक समय पारम्परिक थे, सभी समाज अब या तो आधुनिक है या 
आधुनिक बनने की प्रक्रिया में है। 

५. आधुनिकीकरण एक लम्बी प्रक्रिया है : 

आधुनिकीकरण में होने वाले बदलावों की समग्रता केवल समय के माध्यम से ही हो सकती है। आधुनिकीकरण परम्परागत समाज की 
सीमाओं में बदालावों के लिए क्रान्तिकारी है जबकि यह बदलावों को लाने में समय अनुसार विकासवादी है। समाजों को आधुनिकीकृत 
होने के लिए नई शताब्दियों की आवश्यकता होती है। समकालीन आधुनिकीकरण समाजो में इसे कम समय में पूर्ण करेंगे। इस अर्थ में 
आधुनिकीकरण की गति तेजी से बढ़ रही है परन्तु परम्परा से आधुनिकता की ओर जाने का यह समय अभी भी पीढ़ी के रूप में मापा जायेगा। 
शा. आधुनिकीकरण एक चरणबद्‌ध प्रक्रिया है : 

यह संभव है कि उन सभी चरणों या स्तरों को अलग करना जिनके माध्यम से सभी समाज आगे बढ़े हैं। समाज स्पष्ट रूप से परम्परागत स्तर 
से शुरू होते है और आधुनिक स्टेज पर समाप्त (रुकते) होते हैं। मध्य अवस्था एक संक्रान्तिकालीन चरण है यद्यपि उपक्षेत्रों का विखण्डन 
कर दिया जाता है। समाजों की तुलना की जा सकती है और इनके विस्तार के संदर्भ में स्थान/रैंक दी जा सकती है जिसके दवारा परम्परागत 
से आधुनिकता की सड़क पर इनको लाया गया है। जबकि प्रक्रिया में नेतृत्व और आधुनिकता विस्तृत प्रारूप/प्रतिमान एक समाज से दूसरे 
समाज में भिन्‍न होंगे, पर सभी समाज अनिवार्य रूप से एक ही चरण में आगे बढ़ेगें। 

शा. आधुनिकीकरण एक समावेशी/समग्र प्रक्रिया है : 

इसमें अनेक प्रकार के समाज विद्यमान/मौजूद होते है। वास्तव में पम्परागत समाज कुछ तर्क देते हैं जो आधुनिकता की कमी के अलावा 
बहुत कम सामान्य है। दूसरी तरफ आधुनिक समाज आधारभूत समानताओं को साझा करते हैं। यह आधुनिकता समाजों में अभिसरण 
(८०7ए०४८०॥८९) की प्रवृत्तियो को जन्म देता है। आधुनिकीकारण में वह आन्दोलन शामिल है जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाजों की 
अन्तःनिर्भरता और अन्ततः समाजों की समग्रता या एकोकरण की और अग्रसर होता है। “आधुनिक विचारों और संस्थाओं की सार्वभौमिक 
अनिवार्यता” उस मंच का आधार बन सकती है जिस पर विभिन्‍न समाज समन्वित या सजातीय (प्न०708०१९८०७५)रूप में है और एक विश्व 
राज्य के रूप में बदलने की क्षमता रखते हैं। 

शा। आधुनिकीकरण एक अपरिवर्तनीय (॥7९४८आ॥।८) प्रक्रिया है : 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


यह एक अचल प्रक्रिया है, हालांकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तत्वों या घटकों में अस्थायी विखण्डन व उतार-चढ़ाव हो सकता है। सामुहिक 
स्वरूप में आधुनिकीकरण एक अनिवार्य पंथनिरफेक्ष प्रवृत्ति (०४४९०४४४॥५ 5९८५) 7270) है। एक समाज जो कि एक दशक में नगरीकरण, 
औद्योगीकरण एवं शिक्षा के निश्चित स्तर तक पहुँच जाता है वह अगले दशक में बहुत निम्न स्तर तक नहीं गिरेगा। एक समाज से दूसरे 
समाज में परिवर्तन की दर भिन्‍न होगी परन्तु परिवर्तन की दिशा नहीं। 

75. आधुनिकीकरण एक प्रगतिशील प्रक्रिया है(070272४ंए2 ?70८९४४) : 

आधुनिकीकरण की प्रगतिशील प्रक्रिया में आधुनिकता के आघात अनेक हैं और गहरे भी है परन्तु दीर्घकाल में ये अनिवार्य ही नहीं अपितु ये 
वांछनीय भी हैं। संक्रमण की अवधि में लागत एवं पीडा, विशेष रूप से इसके आरंभिक चरणों में परन्तु आधुनिक राजनीतिक, सामाजिक और 
आर्थिक व्यवस्था की महान उपलब्धियों की तुलना में कम हैं। 

अतः उपर्युक्त विशेषताओं से मात्रूम होता है कि इसके लक्षणों की पूर्ण सूची बनाना आसान नहीं है। आज सम्पूर्ण मानवीय जीवन का ही 
राजनीतिकरण हो गया है। यदि इन्हें संक्षिप्त स्वरूप में देखें तो तीन महत्वपूर्ण ल्स्‍रक्षण हो सकते हैं- (क) तार्किक सत्ता/बुद्धिसंगत सत्ता 
(१४४0०॥० 4००79) (ख) विभिन्‍नवृत या विभेदित राजनीतिक संस्थाएं (लिशाएं॥९१ एणांपंट॥ 57प्र८पा८5) (ग) राजनीतिक 
सहभागिता (ए०ास्‍ंएंटग एञांसं9भा०) 


राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व : 

राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनेक नियामक (9८८777975) होते हैं। उस पर विविध प्रकार के घटकों का प्रभाव पड़ता है जो कि 
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व ऐतिहासिक इत्यादि पक्षों से सम्बन्धित होते है। प्रत्येक देश में इसके स्तर, दशाएँ व मात्राओं में 
भिन्‍नता होती है। इसके प्रमुख परिवर्त्य निम्नलिखित हैं : 

परम्परावादी राजनीतिक संरचनाएं एवं संस्कृति : 

किसी देश में विद्यमान राजनीतिक संरचना का परम्परागत स्वरूप एवं संस्कृति का स्वरूप राजनीतिक आधुनिकीकरण को बहुत अधिक 
प्रभावित करता है। जैसे कि नेपाल, भूटान या मध्यपूर्व/एशिया के देश। इन देशों के लिए हण्टिग्टन ने परम्परावाद से मुक्ति को ही राजनीतिक 
विकास/आधुनिकीकरण के रूप में व्यक्त किया है। 

आधुनिकीकरण की ओर धकेलने वाली काल नियति : 

किसी देश के ऐतिहासिक स्वरूप और उसकी नियति का भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ता है जैसे कि ब्रिटेन 
भारत या नेपाल। यह अपने आप में किसी राष्ट्र की नियति का परिणाम होता है। 

राजनीतिक नेतृत्व की प्रक्रति एवं अभिमुखीकरण : 

किसी राष्ट्र के नेतृत्वकत्ताओं और वहां की जनता के राजनीतिक अभिविन्यास का स्तर राजनीतिक आधुनिकीकरण को गति प्रदान करने में 
महत्वपूर्ण घटक की भूमिका का निर्वहन करता है। जैसे कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान, भारत में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व की प्रकृति ने 
राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर अभिमुख किया है। 

विद्यमान सामाजिक व्यवस्था या प्रणाली का स्वरूप : 

राजनीतिक आधुनिकीकरण मूलतः सामाजिक संचारण का ही परिणाम होती है। अतः समाज का चरित्र, समाजीकरण के स्वरूप एवं 
विकास को प्रभावित करता है। यदि परम्परागत प्रकृति वाला समाज होगा तो आधुनिकीकरण की गति बहुत मन्द होगी जैसे कि आज का 
अफगानिस्तानी समाज। परन्तु यदि समाज आधुनिक प्रकृति का हो तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। 

राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान (74275) : 

सामान्यतया यह निर्धारित करना कठिन है कि कोई राजनीतिक प्रणाली किसी एक सर्वमान्य प्रतिमान पर आधारित है और अन्य प्रणात्रियाँ 
भी उसका अनुगमन करके राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर को प्राप्त कर लेती है। इस सम्बन्ध में दो तथ्यों पर ध्यान देना होगा 
अर्थात प्रथम तो यह कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई सर्वव्यापी प्रतिमान (ए7/ए९८7४३। ९४९75) नहीं होता है और दूसरा यह कि 
राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रमी या क्रमागत प्रतिमान(१४००८] 7४275) नहीं होता है। 

प्रथम तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वव्यापी प्रतिमान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में पर्याप्त भिन्‍नता 
एवं विविधता होती है। राजनीतिक प्रणाली में पहले तार्किकता और बाद में सहभागिता आ सकती है। जबकि कुछ प्रणात्रियों में पहले 
सहभागिता और बाद में तार्किकता आ सकती है। इसी तरह से कुछ प्रणात्रियों में केन्द्रीयकरण पहले एवं संरचनात्मक विभेदीकरण बाद में 
आता है। 

दूसरे पक्ष के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई निश्चित प्रतिमान भी नहीं हो सकता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिवृत्यों 
में अनेकता पायी जाती है। यही कारण है कि पश्चिमी उदारवादी देशों में भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई निश्चित अनुक्रम नहीं रहा 
है। दो पड़ौसी राज्यों में भी आधुनिकीकरण का एक समान प्रतिमान नहीं होता है। 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


इन दोनों बातों के होते हुए भी एडवर्ड शील्स और डेविड एप्टर के इष्टिकोण पर विचार करना उचित होगा। 


एडवर्ड शील्स (४0%४270 $॥$) के अनुसार : 
शिकागो विश्वविद्यालय में समाजवाद के आचार्य (27 शगाशांट्था $50200प2/ं४) शील्स ने अपनी पुस्तकएणांट्ब 0९एटीक्णला। 
९७ 522९5, 962 और आलेख ए०ांपंट॥ ॥४०१९75४४०7 के अन्तर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए 
सम्पूर्ण विश्व की राजनीतिक प्रणालियां को 5 भागों में वर्गीकृत किया है जो कि पाँच प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रतिमानों या प्रारूपों (१०१९ 
०० ?४(278) का भी प्रतिनिधित्व करती है। 
[. राजनीतिक लोकतंत्र (ए0स्‍॥ंट्ब 0शा०टा३८५) : 
यह राजनीतिक आधुनिकीकरण के उच्च स्तर तक पहुँचने का संकेतक है। राजनीतिक दृष्टि से ल्रोकतांत्रिक व्यवस्था उसी प्रणाली को कहा जा 
सकता है जिसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण के सभी लक्षण कम या अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। शील्स के स्वयं के शब्दों में “राजनीतिक 
लोकतंत्र प्रतिनिधिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वतंत्रताओं के माध्यम से जनता द्वारा शासित शासन व्यवस्था है।” राजनीतिक लोकतंत्र 
का सही अर्थ होगा जहां पर नियतकालिक निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, सशक्त विपक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था, 
विधि का शासन, सक्रिय जनसहभागिता, प्रतियोगी दलीय व्यवस्था, जनता, दल एवं सरकार में आत्मसंयम, इत्यादि की व्यवस्था है। अतः 
राजनीतिक खेल, खेल की भावना व नियमों के अनुरूप खेला जाए तो उसे ही राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था कहा जायेगा। इस श्रेणी में 
शील्स ने पश्चिमी राज्यों व जापान की राजनीतिक प्रणाली को शामिल किया है। उसके अनुसार पिछड़े या विकासशील देशों में राजनीतिक 
लोकतंत्र की संरचनात्मक व्याख्याएं तो पायी जाती हैं परन्तु लोकतंत्र के सामाजिक एवं संस्कृति सम्बन्धी पक्षों का अभाव रहता है। यद्यपि 
आंशिक रूप से भारत, श्रीलंका को इसमें रखा जा सकता है। परन्तु वास्तव में केवल इतनी व्यवस्था ही राजनीतिक लोकतंत्र के सर्वोत्कृष्ट 
स्वरूप के लिए पर्याप्त नहीं है। 
पर. अभिभाविकी लोकतंत्र (ण॑ंशाआए 02९070293८५) : 
राजनीतिक लोकतंत्र की संरचनाओं का व्यवहार में लागू नहीं होना ही अभिभाविकी लोकतंत्र का प्रतीक है। शील्स के अनुसार राजनीतिक 
लोकतंत्र तभी व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त कर पाता है जब इसके अनुकूल परिस्थितियां हो लोकतंत्र के मानकों एवं मूल्यों के प्रति जनता में 
सामान्य प्रतिबद्धता, परिष्कृत राजनीतिक व्यवहार एवं दइष्टिकोण, आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से सुरक्षित जीवन, तथा औद्योगिकीकृत एवं 
आधुनिक समाज हो। अभिभाविकी लोकतंत्र में कुछ लोग ल्रोकतंत्र के संरक्षक बन जाते हैं। ये लोग विधानमण्डल एवं राजनीतिक दलों की 
शक्ति को सीमित रखकर कार्यपालिका में शक्तियों का केन्द्रण कर लेते है जिससे कि देश में राजनीतिक लोकतंत्र की दशाओं को उत्पन्न 
किया जा सके। यद्यपि इसमें राजनीतिक ल्रोकतंत्र की संरचनाओं का स्वरूप बना रहता है तथापि व्यवहार में सम्पूर्ण शक्ति अभिभावक 
नेताओं में बनी रहती है। यह व्यवस्था को राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर धकेलने वाली प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक सिद्धान्तां में निष्ठा 
रखने वाले अभिजन अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। 
॥॥॥ आधुनिकीकरणशील गुटतंत्र(४००९०गंशाए 0४थग०८ाए) : 
राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति या विकासशील समाजों में लोकतंत्र का भविष्य ही अस्थिर हो जाता है। आम जनता लोकतांत्रिक अधिकारों 
का उपयोग करने लगे तो आर्थिक क्षेत्र को प्रभावी भूमिका मिल्रती है। इस दशा में राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग अवरूद्ध होने लगता 
है। जैसे 4946-58 तक 24 प्रधानमंत्रियों ने फ्रांस को हिलाकर रख दिया। चाल्स डि गाल इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हांने संविधान ही अपने 
अनुरूप बनवा दिया अर्थात्‌ फ्रांस की तरह ऐसे गुट ल्रोकतंत्र का सामना करने वाली प्रणालियों में शासन निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे 
गुट नागरिक समूह अथवा सैनिक गुट के रूप में स्थापित होते हैं। यहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की अपेक्षा सामाजिक एवं आर्थिक 
आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता है। पाकिस्तान, लैटिन अमेरिकी एवं पूर्वी अफ्रीका व मध्यपूर्व ऐसे ही उदाहरणों वाले राष्ट्र हैं। 
79५. सर्वाधिकारी गुटतंत्र (पण॑ंभागांशा 0४29टाए) : 
ऐसी शासन प्रणाली जहाँ कोई दल या समूह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा पर केन्द्रित होता है। लोग व संस्थाएं सब उसी का अनुगमन 
करती है। राजनीतिक सक्रियता का केन्द्र केवल राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता होते है। प्रतियोगी राजनीति का पूर्णतः अभाव होता है। 
अतः एक भिन्न स्वरूप वाले राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतिमान स्थापित हो जाता है। पिछडे समाज इसके आकर्षण का प्रमुख केन्द्र 
बन रहे हैं यद्यपि यह अनिवर्य रूप से जुड़ी हुई दशा नहीं है। 
9५. परम्परागत गुटतंत्र(ए7रांगाव] 0872०५) : 
राजनीतिक व्यवस्था का यह वर्गीकृत स्वरूप राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतिरोधी होता है। परम्परागतता एवं आधुनिकता का 
सहअस्तित्व मुश्किल होता है। परम्परागत से दूरी धीरे-धीरे ही क्रमागत रूप से संभव होती है। जैसे कि भारत में आजादी के तीन दशकों तक 
राजतंत्र (पेंशन व्यवस्था या प्रिविपर्स) विद्यमान था। यह औपचारिक स्तर की अपेक्षा अनौपचारिक स्तर पर अधिक पायी जाती है। ब्रिटेन 
जैसे आधुनिक राष्ट्र में आज भी औपचारिक स्तर पर भी परम्परागतता को देखा जा सकता है। 
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इस प्रकार से शील्स ने विश्व की राजनीतिक प्रणालियां को पाँच प्रतिमानों पर केन्द्रित मानकर वर्गीकृत किया है। यद्यपि सभी प्रकार की 
राजनीतिक प्रणात्रियां राजनीतिक आधुनिकीकरण के ध्येय को प्राप्त करने को अग्रसर होती है परन्तु उनकी अपनी एक अलग दिशा व दशा 
या गति भिन्‍न स्वरूप में होती है तथापि राजनीतिक आधुनिकीकरण के पथ पर सभी देश अग्रसर हैं। 

डेविड ई एप्टर (009एशं0 छपरा८४ 4927) के अनुसार : 
डेविड प्रथम शोधार्थी (७7९८ 707 $ठलंशाएंड। 270 50९ 00श 87) हैँ जिसने राजनीतिक आधुनिकीरण को शब्दार्थ प्रदान किया है । 
इन्होंने अपनी अन्य पुस्तक प्र00प्लांगा 40 06 ए०४प८३॥॥ 479एअंड, 977 में आधुनिकीकरण की चार अवस्थाओं पर प्रकाश डाला है। 
एप्टर ने राजनीतिक आधुनिकीकरण का विवेचन चार अवस्थाओं के आधार पर किया है। 
[. सम्पर्क एवं नियंत्रण (0०न्‍राल .60 0०77०) : 
7-9 वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल इत्यादि देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों के 
सम्पर्क हुआ। यूरोप में व्यक्तिवाद, व्यापारवाद एवं वणिकवाद की नीति तेज गति से शुरू हुई। यह राजनीतिक आधुनिकीकण का पहला स्तर 
माना जा सकता है। इसी दौरान साम्राज्यवाद इसी समय की देन है। 
ग. प्रतिक्रिया व काउण्टर प्रतिक्रिया (१८३ ०४०ा था0 (00ए्रॉलः एटब्वटांग) : 
यह पश्चिमी दुनिया में परंपरावाद के चिन्तन में बदलाव का चरण होता है। व्यापार, शिक्षा, सभ्यता या लगातार विस्तार होता जाता है। 
पा. संघर्षपूर्ण व प्रतिक्रिया (007स्‍॥099०7॥०ा 0 ॥१९३८270) : 
विद्यमान व्यवस्था के भीतर ही अन्तर्विरोध के गुण विद्यमान होते हैं। धीरे-धीरे तीसरी दुनिया की स्वाधीनता की मांग उठने त्रगती है। 
776 अमेरिकी क्रान्ति, 789 की फ्रैंच क्रान्ति ने अन्य राष्ट्रों को भी प्रेरणा प्रदान की। 
॥५. सामान्यीकरण समाधान की खोज($८्चाला 4 ठ5लाटाशब्वां5३7० $0प॥00) : 
उत्पादनकारी व्यवस्था की खोज सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी अनुसंधान, द्वितीय महायुद्धरूपी क्रांति राजनीतिक स्वाधीनता के 
पश्चात सामुदायिक विकास। 
पफ्रा९ एणाए८४ ० ४०१९7॥६४३४०॥, 965 यह एप्टर की नई पुस्तक है जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित करने में सराहनीय 
भूमिका का प्रतिनिधित्व करती है। डेविड एप्टर ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के बदलते हुए रूचिपूर्ण प्रतिमानों का वर्गीकरण करने एवं 
समझाने का एक सफल प्रयास किया है। यह रचना आदर्श की चरम सीमा (029॥$८० ८९5८72॥) के दौर में अनेक प्रारूपों या प्रतिमानों 
को प्रस्तुत करती है जो कि विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों के बहुत अधिक पास में है। उदाहरण के लिए पाँच प्रकार की सामाजिक 
प्रणालियों के स्वरूप को स्पष्ट किया है जैसे कि संचारण प्रणाली (77८ ॥४०४७84707 $एञ०॥) सुल्रह प्रणाली (९ ९९८०॥ल॥गरांणा 
$एशशा। )2आधुनिकीकरण गुटप्रणाली (एन ॥४००2गगंजआं।8 $ए४2॥) सैन्य निरंकुशता(7८ शांप्राभए 8पॉ/०८०४८०) नव व्यावसायिक 
प्रणाली(ए॥९ ॥९९८० ]४शट्यागस्‍ंड $0ठंशए) 

राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख अभिकरण (4४०४५ ० 7..): 
वे माध्यम या साधन जिनके द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गतिशील होती है उन्हें राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख 
अभिकरण माना जाता है। 
अभिजनों एवं बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका : 
राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अभिजन (विशेषतया राजनीतिक वर्ग) और स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्यरत नौकरशाही का 
महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीतिक प्रणात्रियों की संरचनात्मक प्रकृति के निर्धारण में इनकी सराहनीय भूमिका रहती है। विकसित एवं 
विकासशील दोनों ही देशों में क्रांति को लेकर संविधान निर्माण तक और शासन संचालन से लेकर व्यवहार में कल्याणकारी राज्य तक इनकी 
भूमिका का विकल्प नहीं होता है। नौकरशाही इस अभिजन वर्ग का ही एक अनिवार्य भाग होती है। विकासशील देशों में अधिकारी तंत्र से ओर 
अधिक अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं। 
विचारधाराओं की भूमिका : 
सामान्यतः राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख साधन होते है। ये दल जब विचारधारा केन्द्रित होते हैं तो विचारधारा की 
भूमिका राजनीतिक आधुनिकीकरण में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में एकाधिकारवादी दल या साम्यवादी 
व्यवस्था में दल विचारधारा का ही वाहक होता है। डेविड एप्टर के शब्दों में विचारधारा नाजुक क्षणों में व्यक्तियों को अपने साथियों से एकता 
व मजबूती का अभिज्ञान कराती है। 
सरकार की भूमिका : 
सरकार सम्पूर्ण व्यवस्था के संचालन की इकाई है अतः इसकी भूमिका तो निःसंदेह ही सर्वश्रेष्ठ होती है। कल्याणकारी राज्य ने सरकारों की 
भूमिका को और अधिक प्रभावी बना दिया है। सरकारों के द्वारा ही इसकी पहल, प्रसार, नियंत्रण एवं स्थापित करने का कार्य किया जाता है। 
सरकारें बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करके आधारभूत एवं आमूलचूल परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। वे व्यापक एवं क्रान्तिकारी परिवर्तन 
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ला सकती है। सरकारें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं संस्कृतिक क्षेत्र में बहुमुखी प्रगति को स्थापित कर सकती हैं। 

इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मूलतः प्रत्येक राज्य का परम लक्ष्य है। 
आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा में एडवर्ड शील्स, डेविड एप्टर, वेल्स का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है। राजनीतिक विकास जो कि प्रत्येक राष्ट्र का मूल राजनीतिक ध्येय होता है। वह आधुनिकीकरण से भिन्‍न नहीं है अपितु उसी 


से जुड़ी हुई अवधारणा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई देश राजनीतिक विकास के ध्येय को अर्जित 
कर सकता है। 
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संविधानवाद 
(एणाशाप्रां0799॥) 

विकास की प्रक्रिया में धीरे-धीरे आदिमानव ने होमोसोपियन से आगे बढकर विकसित स्वरूप को अर्जित कर लिया है। इसी के साथ 
परंपरागत और प्राचीन स्वरूप में बदलाव आता रहा है। जैसे-जैसे मानव एक संगठन के रूप में रहने लगता है तो संगठन का संचालन करने के 
लिए तथा मानवीय जीवन में व्यवहार को संयमित रखने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक कानून से लेकर 
मानवीय कानून की अवधारणा इसी बदलते हुए संगठित मानवीय समाज का प्रतिफल है। राज्य विकास के क्रम में प्राचीन राज्य (07ंथा 
$72८) कबीला राज्य(''ं०॥ 5:४९), यूनानी राज्य (57९९९ 58९), रोमन राज्य ((०॥9॥ $/82८), सामंती राज्य (7८५१० 83९) और 
राष्ट्र राज्य (१५४४०॥-$।9/८) तथा वैश्विक राज्य (5]009 ५४९) की अवधारणा विकास की प्रक्रिया का ही नवीन स्वरूप है। राज्य की शक्ति 
जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन होता है उसे राजनीतिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक 
चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसे राजशक्ति या राजधर्म के रूप में अभिव्यक्त किया गया वर्तमान में जिसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता 
अथवा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के नाम से पहचान मिली है। इसी राजनीतिक शक्ति का संचालन करने के लिए आधुनिक 
राष्ट्र राज्य के विकसित मानवीय समाज ने शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित विभिन्‍न और विविध प्रकार के कानूनों, नियमों का भी 
निर्माण किया है। इनका निर्माण करने वाली संस्थाओं को सामान्य शब्दों में संविधान सभा के नाम से पहचाना गया है। आधुनिक राष्ट्र राज्य 
अमेरिका दुनिया के सबसे लघु संविधान और प्रथम लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है जबकि ब्रिटिश राज्य को दूनिया के प्राचीनतम 
अलिखित संविधान के रूप में पहचाना जाता है। विकासशील देशों की पंक्ति का नेतृत्व करने वाले देश भारत के संविधान को दुनिया का सबसे 
विशाल्रतम लिखित संविधान माना जाता है। 

संविधान और संविधानवाद (एणराइआपएाणा बा0त 0णाञ्ञाएपगातरांशा) : 
सामान्य शब्दों में संविधान से हमारा अभिप्राय किसी देश में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए बनाए गए कानूनों, नियमों और निर्देशों के 
सामूहिक स्वरूप से होता है अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के संचालन के नियम सामूहिक रूप से संविधान कहलाते हैं जो कि किसी मानव समूह 
या व्यक्ति या संविधान सभा के द्वारा बनाए जाते है। संविधान विचारों का निकाय है, यह आधारभूत सिद्धान्तों की ऐसी व्यवस्था है जो कि 
न केवल सरकार के कार्यो की प्रकृति का वर्णन और निर्धारण करती है अपितु सरकार की सीमाओं का विश्लेषण भी करती है। संविधान किसी 
भी राजनीतिक प्रणाली की शक्तियों का उद्गम स्रोत होता है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जो कि यह निर्धारित करती है कि राजनीतिक, 
कानूनी और सामाजिक रूप से समाज को शासित कैसे किया जाए? लोकतंत्र की प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से संविधान की पृष्ठभूमि से प्रभावित 
होती है। संविधान उन सिद्धान्तों का समूह है जो शासित और शासन के बीच के सम्बन्धों को आपस में समायोजित करता है और शासन की 
शक्तियों का निर्धारण करता है। अतः संविधान के लिए संविधानवाद एक आवश्यक विशेषता है। 
संविधान लिखित स्वरूप में एक कानूनी दस्तावेज होता है अथवा यह अलिखित स्वरूप में ्रोगों के व्यवहार में अभिल्नक्षित होता है और यदि 
यह अलिखित स्वरूप (॥0€ - ए.₹ & 59५० ४790) में हो सकता है तो फिर इसको लिखने की आवश्यकता क्‍यों पडती है? यूनानी विचारक 
अरस्तू ने व्यक्ति की इच्छा के अनुसार शासन की अपेक्षा कानून के शासन की वकालात क्‍यों की है। ब्रिटिश विचारक ए. वी. डायसी ने भी 
"कानून के शासन' की अवधारणा को महत्व क्यों दिया है? ऐसे अनेकानेक प्रश्न हमारे जहन में उद्वेलित होते रहते है। 
संविधानवाद की अवधारणा तो तब शुरू होती है जब शक्तियों को सीमित करने की ओर कदम बढाते है। भारत के प्राचीन चिंतन में राजा 
को धर्म के अनुरूप आचरण करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। वही पाश्चात्य चिंतन में अरस्तू ने कानून के अनुसार शासन संचालन की 
धारणा पर बल दिया है। मूनरों के दवारा ब्रिटिश संविधान को लिखित व कानूनी दस्तावेज की अपेक्षा कानून के अनुसार या मानवीय आचरण 
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का व्यावहारिक दर्शन कहा गया है जो कि ब्रिटिश लोगों के व्यवहार में अभिव्यक्त होता है। दूसरी ओर वे देश जहाँ व्यापक स्वरूप में संविधान 
एक लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, वहाँ के नागरिक अधिंकाशतया उनका पालन नहीं करते है जो कि संविधानवाद की मूल भावना के 
खिलाफ है। किसी भी शासन प्रणाली के द्वारा किया गया मौखिक वादा संविधानवाद की प्रत्याभूति (5५४४7८९) नहीं होती है। जब शासन 
प्रणात्रियाँ स्वयं इन सीमाओं का पालन व अभ्यास करती है तों हम विश्वास कर सकते है कि सरकारे संविधानवाद के विचार के अनुरूप कार्य 
कर रही है। 
फ्रांसीसी विचारक मॉण्टेस्क्यू के दूवारा लोकतांत्रिक दूनिया को शासन के तीन अंगों व्यवस्थपिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 
'शक्तियों के पृथ्थक्रण” तथा 'नियंत्रण व संतुलन” के सिद्धान्त को लागू करने का विचार दिया है जो कि संविधानवाद की संक्लपना को 
यथार्थ स्वरूप देने का सार्थक प्रयास है। शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते है तथापि वे एक दूसरे के साथ अन्तः निर्भर 
भी होते है। ऐसी शासन प्रणाली जहाँ व्यक्तियों पर व्यक्तियों के दुवारा शासन किया जाता है वहाँ पहले तो सरकार को नियंत्रित करना होता 
है और इसके पश्चात्‌ स्वयं को नियंत्रित करना होता है। किसी भी शासन प्रणाली या सरकार के पास शक्तियाँ होती है और इन शक्तियों की 
सीमा संविधानवाद है। किसी भी सरकार का मूल ध्येय समाज का सामूहिक हित करना होता है परन्तु कोई भी शासन प्रणाली सभी लोगों को 
संतुष्ट नहीं कर सकती है तथापि उसे अधिकतम लोगों के हितों को पूर्ण करना होता है। तानाशाही और मनमानी शक्तियों का संविधानवाद 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। संविधानवाद आधारभूत रूप से सर्वसताधिकारवाद की प्रतिरोधी धारणा है। किसी भी संविधान के प्रारूप के पीछे का 
मूल्न ध्येय सरकार व उसके अंगों की शक्तियों को सीमित या प्रतिबन्धित करना होता है। संविधानवाद की व्यवस्था के अन्तर्गत ही नागरिक 
तमाम सुविधाओं और स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकते है तथा इसी में समानता और न्याय की जीत होगी। 
शासन के अंगों की शक्तियों और कार्यों का विभाजन और पृथ्थक्रण भी संविधान के नियमों के अनुरूप ही किया जाता है। इस संविधान की 
रक्षा करने के लिए न्यायपालिका रूपी संगठन का गठन किया जाता है। संविधानवाद किसी भी संविधान के पीछे निहीत श्रेष्ठ भावना होती 
है। संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का मर्यादा में रहकर अथवा सीमित रूप से उपयोग करना ही संविधानवाद है। यह शासन है जिसकी 
शक्तियाँ विभाजित होती है और वह नियमों से भी सीमित होती है। संविधानवाद, संविधान द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों पर नियंत्रण लगाता 
है। वह राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। संविधानवाद व्यक्ति या समूह के किसी भी प्रकार के मनमाने नियमों का विरोध है। इसका 
सामान्य अर्थ यह है कि लोकसेवक या सरकारी कार्यात्रयों को कुछ भी कर लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है अपितु वे संविधानवाद से नियिंत्रत 
होते है। राजनीतिक प्रणाली में संतुलन बनाए रखता है। राज्य की शक्तियों से नागरिकों की सुरक्षा करता है। इस प्रकार की अवधारणा को ही 
संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। 
आदर्श संविधान और संविधानवाद दोनों ही एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं हैं। यदि संविधान ;शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले 
लिखित या अलिखित नियमों का समूहद्ध नहीं होगा तो संविधानवाद की अवधारणा भी नहीं होगी। यदि नियमों का समूह संविधान है तो 
इन नियमों के अनुरूप शक्तियों के प्रयोग को नियमन, नियंत्रण और संतुलन को ही संविधानवाद कहा जाता है। संविधान मानवीय सभ्यता 
के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है। यदि राज्य इस संविधान का उपयोग अपने आप को साध्य मानकर करने लगे और मानवीय 
सभ्यता को अथवा मानव समुदाय को एक साधन के रूप में देखे तो इसे ही संविधान का उल्लंघन या राज्य की तानाशाही अथवा हॉब्स का 
राज्य कहा जाता है। जिस उद्देश्य के लिए राज्य का निर्माण हुआ अथवा विकास हुआ या जिस लक्ष्य के लिए राज्य का उदय हुआ है और जिस 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही राज्य बना हुआ है अथवा उस को बनाए रखने के लिए ही राज्य की सत्ता निरंतरता को बनाए रखती है। साध्य 
व साधन के संबंधों को बनाए रखने के लिए ही राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण लगाया जाता है और नियंत्रण की यह प्रक्रिया ही संविधानवाद 
है। संविधान में संविधानवाद का उल्लेख करने से इसके उल्लंघन की संभावनाएं बहुत कम अथवा सीमित हो जाती हैं। राजनीतिक समाज 
में व्यक्ति, संस्था, समूह अथवा दल निर्णय विधि के द्वारा निर्धारित भूमिकाओं का निर्वहन करें। वे स्वंय कदापि विधि का दुरुपयोग नहीं 
करें इसके लिए संविधान में उनका नियत होना अपरिहार्य होता है। संविधान के द्वारा नियमित अधिकार क्षेत्र और बाध्यकारी व्यवस्था तथा 
सुविधा नियंत्रण की व्यवस्था को ही संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। संविधानवाद उन विचारों, सिद्धांतों, नियमों और निर्देशों का 
प्रतीक होता है जो कि संविधान में निहित होते हैं। 

संविधानवाद का अर्थ और परिभाषा : 
संविधानवाद, संविधान पर आधारित विचारधारा है। यह व्यवहारिक स्वरूप में सीमित शक्तियों का शासन है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है 
कि शासन व्यवस्था का संचालन संविधान में लिखित नियमों और विधियों के अनुसार हो, इसमें निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे, मानवीय 
मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों को बनाए रखा जाए। अतः यह मर्यादित बंधनों की अवस्था है। इसे व्यक्ति के शासन की अपेक्षा संविधान के 
शासन की अवधारणा या संवैधानिक सरकार कहा जाता है। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोगकर्ताओं के द्वारा इच्छा अनुसार उपयोग 
नहीं किया जा सकता अपितु संविधान के दायरे या सीमाओं में रहकर ही मानवीय सभ्यता के कल्याण के लिए शासन व्यवस्था के संचालन 
के निर्देशों का पालन किया जाता है। यह निरंकुश शासन नहीं, लोगों की इच्छा के अनुसार शासन है अर्थात जिस उद्देश्य के लिए लोकतांत्रिक 
राज्य को स्थापित किया जाता है उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन शक्तियों का सीमित, नियमित और संतुलित उपयोग करना ही 
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संविधानवाद है। अतः सविधान उस देश के लोगों की आस्था, विश्वास, मूल्य का आधार होता है जो कि संविधान में निहित होते हैं और जिनका 
उपयोग करने से राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्थित रहती है। 
पिनाक और स्मिथ के अनुसार “संविधानवाद एक प्रक्रिया या तत्व का नाम नहीं है वरन्‌ यह राजनीतिक अधिसत्ता के विस्तृत समूह, दल्रो 
और वर्गों पर प्रभावशाली नियंत्रण, अमूर्त तथा व्यापक प्रतिनिधित्व, मूल्य, प्रतीकों, अतीतकालीन परंपराओं और भावी महत्वाकांक्षाओं से 
संबंधित है।“ 
डेविड फैलमेन (94५४0 ए९॥॥॥५॥) के अनुसार ”संविधानवाद का अर्थ एक उच्च कानून के अधीन सीमित सरकार की धारणा से है।” 
संविधानवाद सीमित शक्तियों की शासन प्रणाली है जहां पर संविधान में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रित एवं संतुलित 
राजनीतिक शक्तियों का सीमित उपयोग किया जाता है। 

संविधानवाद का ऐतिहासिक स्वरूप (प्रांडाग्स्‍ंटव 459९2८ॉ३६ ण (णाश्राप्राां०णा99॥) : 
संविधानवाद का ऐतिहासिक स्वरूप भारतीय व पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के आरंभिक दौर में भी दिखायी देता है। भारत के प्राचीन चिंतन 
में राजा को धर्म के अनुरूप आचरण करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। यद्यपि प्लेटों के चिंतन में इसे स्वीकार नहीं किया गया है 
तथापि उसके शिष्य अरस्तू ने कानून के अनुसार शासन संचालन की धारणा पर सर्वप्रथम बल दिया है। संविधानवाद की अवधारणा अरस्तू 
के चिंतन में स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। यूनानी व रोमन साम्राज्यों में संविधानवाद के इतिहास को रेखांकित किया जा सकता है। रोमन 
साम्राज्य के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों का निर्माण किया गया, कानूनों को संहिताबद्ध (2००रंशिं78 702 ,9५४) किया गया तथा 
नागरिकों व अपराधियों के लिए कानूनों की भिन्‍न-भिन्‍न पृष्ठभूमि तैयार की गई। इस समय शाक्तियों के विभाजन के साथ-साथ शक्तियों 
के पृथ्थक्रण के विखर ने संविधानवाद या संवैधानिकता की धारणा को मजबूती प्रदान की गई। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही पूरी 
दूनिया में सामंतवाद का विस्तार हुआ जिसने पोपतंत्र या इसाई धर्म के वर्चस्व व राजाओं की धर्म अधीनता को स्थापित किया। इस दूनिया 
में शताब्दियों तक या तो धर्मसता का राजसता पर वर्चस्व रहा है। पुनर्जागरण व सुधार आन्दोलनों के परिणामस्वरूप फ्रांस, स्पेन व इग्लैण्ड 
में पोपसता या पोपतंत्र को चूनौती दी गई और संविधानवाद का विकास किया गया। पोपसता या राजसता की शक्तियों पर धीरे-धीरे नियंत्रण, 
नियमन व सीमितता की व्यवस्था की गई। इस क्रम में ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रान्ति 688, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम,776 व फ्रांसीसी 
क्रान्ति 789, ने निर्णायक भूमिका निभाई। यद्यपि हॉब्स व ऑस्टिन जैसे विचारकों ने असीमित व अनियंत्रित संप्रम्भू सता की पैरवी भी 
की है। विधिशास्त्री ऑस्टीन ने संप्रभू के आदेश को ही कानून के रूप में व्यक्त किया है परन्तु ऐसा संप्रभू स्वयं को आदेश नहीं दे सकता है। 
वही दूसरी ओर फ्रांसीसी राजा लूई चौदहवें (१9५) कहते है कि 'मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून होते है।' 
हमारे पास 25 ई. के मैग्नाकार्टा या महान्‌ अधिकार पत्र(४७४०० (८४779) का उदाहरण है जिसमें पहली बार ब्रिटिश राजा की निरूकुंश 
शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। यह संविधानवाद की धारणा के आरंभिक दस्तावेजों में से एक है जिसमें शासन की शक्तियों को सीमित 
करने की श्रेष्ठ पहल की गई। मैग्नाकार्टा एक सुप्रसिद्ध दस्तावेज है क्योंकि यह व्यक्ति की अन्तर्निहित गरिमा में विश्वास करता है। 
इसमें यह वादा किया गया कि राजा अपने रिश्तेदारों पर और लोगों पर मनमाने तरीके से कर नहीं लगा सकता और न ही बिना मुकदमें 
के किसी व्यक्ति को जेल में डाल सकता है। 628 ई. में राजा व संसद के बीच हस्ताक्षरित अधिकार याचना पत्र (?९८एंधंण ० (शं85) 
दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें राजा के मनमाने कानूनों (७797५79 ॥२०॥८५) पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसने आम लोगों के 
नागरिक अधिकरों की रक्षा का कार्य किया तथा राजा पर जबरन कर लगाने व लोगों के घरों में सेना तैनात करने के प्रावधान को समाप्त 
कर दिया। ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रान्ति ।688 ई. के पश्चात्‌ नागरिक अधिकार पत्र(9॥| ०6 शं8॥5, 689) के माध्यम से राजा की शक्तियों 
को सीमित कर दिया गया और अब वह निरकुंश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र (90०7० णाभलाए क्‍0 एणाशांपा0ण4] १०॥५८7५) 
में परिवर्तित हो गया। राजा की शक्तियाँ संसद में समायोजित कर दी गई। अब ब्रिटिश संसद, संसदों की जननी और दूनिया की सबसे 
शक्तिशाली संसद बन गई जिसका आभास डीलोमे (/0९०॥४९) के इस कथन से भी होता है कि 'ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, सिवाय 
इस बात के कि पुरूष को महिला और महिला को पुरूष बना सके।” इसके अलावा हैबियस कार्पस 679, एक्ट ऑफ सेटलमेण्ट 704, संसदीय 
अधिनियम 9, 949 इत्यादि अन्य दस्तावेज है जो कि संविधानवाद को प्रात्साहित करते है। इस तरह से अलिखित संविधान वाले देश 
में संविधानवाद की धारणा स्थापित हुई। 
संविधानवाद की धारणा की दूसरी पृष्ठभूमि लिखित संविधान के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखायी देती है। फ्रांसीसी दार्शनिक 
विचारक मोंटेस्क्यू (१४०7॥८५५णं८०)के द्वारा राज्य की शक्तियों की दुरुपयोग से व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए बत्रिमूर्ति 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया उन्होंने अपनी पुस्तक कानून की आत्मा (प76 $छांग्रा। ण 6 7,4७5, 748) के अंतर्गत 'शक्तियों के 
पृथक्करण' तथा 'नियंत्रण और संतुलन' की व्यवस्था के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार राज्य की शक्तियों को उसके तीन 
अंगों के बीच प्रथक प्रथक कर दिया जाना चाहिए तथा राज्य के तीनों अंगों में से कोई भी एक दूसरे के कार्यों और शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं 
करें परंतु तीनों के बीच शक्तियों और कार्यों को लेकर संतुलन की व्यवस्था भी विद्यमान रहे अर्थात्‌ वे न केवल एक दूसरे से स्वतंत्र होते है 
अपितु एक दूसरे पर अन्तःनिर्भर भी होते है। आधुनिक संविधानवाद की अवधारणा वास्तव में इसी फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक के चिंतन का 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


पर्याय है। 
अतः संविधानवाद जहाँ एक तरफ राजनीतिक शक्ति या राज्य की शक्ति अर्थात प्रभुसत्ता को सर्वोच्च बनाता है, वहीं दूसरी ओर राज्य की 
इस सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण की भी व्यवस्था स्थापित करता है जिससे कि यह राज्य शक्ति कभी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता 
की व्यवस्था की सुरक्षा को चुनौती नहीं दे सके या उसको नष्ट नहीं कर सके। वे अमेरिकी संविधान के बाँद्धिक पिता कहलाते है। जुलाई, 
776 ई. में स्वतंत्र होने वाले देश अमेरिका ने अपने संविधान के निर्माण के समय (]4]36९7 0०ग्राशशा८८९, 787-789 ७॥)) नागरिक 
अधिकार शामिल्र नहीं थे परन्तु प्रथम दस संशोधनों (॥ 79) के माध्यम से इन्हें शीघ्र ही शामिल कर लिया गया जो कि संविधानवाद 
की यात्रा में सराहनीय कदम था। संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य की सर्वोच्च शक्ति या संप्रभूता जनता को प्रदान की गई है। शासन की 
शक्तियाँ इस जनप्रभूसता से ही हस्तानान्तरित होती है। यहाँ संविधान में सभी राज्यों व लोगों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए अर्थात्‌ 
कांग्रेस के प्रथम सदन, जनप्रतिनिधि सदन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए वर्जिनिया योजना (शांशष्ठागं3 0797) तथा सभी 
राज्यों को कांग्रेस के दिवतीय सदन में समान प्रतिनिधित्त देने के लिए न्यूजर्सी योजना (]२९८७ ॥275९८५ ?]90) को अपनाया गया जिससे कि 
बडे राज्यों का छोटे राज्यों पर वर्चस्व स्थापित नहीं हो, निः सन्देह यह संविधानवाद की धारणा थी जिसे 'महान समझौता! (5८४४ 7028] 07 
(८०एए7०॥5९) के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता ने संविधानवाद की धारणा को स्थापित करने में निर्णायक 
भूमिका निभाई। 
इन देशों के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि केवल संविधान का प्रारूप तैयार करना और उसे अपना लेने का यह मतलब कदापि नहीं है कि 
वहाँ संविधानवाद की धारणा विद्यमान है। इसे तब महसूस किया जा सकता है जब विद्यमान सरकार के द्वारा सीमाओं का निर्धारण किया 
जाता है और व्यवहार में उनकी अनुपालना की जाती है। संविधानवाद का मतलब कि सरकार शक्तियों को धारण करती है परन्तु इसी के साथ 
वह स्वयं इन शक्तियों पर प्रतिबन्ध भी लगाती है और मनमाने तरीके शासन नहीं किया जाता है। 

संविधानवाद की विशेषताएँ (#ट्य्वाप्राट$ ण (८णाशाप्रांणा4ंशा) : 
संविधानवाद की अवधारणा विचारों का समूह है। यह भले ही किसी शासन व्यवस्था में विद्यमान हो अथवा नहीं परन्तु उसकी कुछ आधारभूत 
विशेषताएं अभिव्यक्त होती हैं। इन आधारभूत लक्षणों को निम्नलिखित स्वरूपों स्पष्ट किया जा सकता है :- 
.. संविधानवाद एक मूल्य सापेक्ष (५३]४८ 7 7९५४४८९) अवधारणा है : 
किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों अभीवृतियों और राजनीतिक आदर्शों का प्रतिबिंब होता है। 
संविधान का निर्माण भल्ले ही कुछ समय में किया जाता हो परंतु ऐसी संविधान सभा के द्वारा बनाए जाने वाले संविधान पर उस देश के 
इतिहास का, समाजिक संस्कृति का बहुत प्रभाव होता है। संविधानवाद किसी राष्ट्र के आम लोगों के राजनीतिक जीवन दर्शन को अभिव्यक्त 
करता है। किसी देश का संविधान अनेक स्रोतों से निर्मित होता है। अपने देश के संविधान के लिए उस परिवेश में रहने वाले लोग सदैव प्रेम, 
त्याग, समर्पण व सम्मान की भावना रखतें है। 
तर. संविधानवाद एक सांस्कृतिक अवधारणा((ए/एब। ८०८९० है : 
संविधानवाद एक सांस्कृतिक दर्शन है। किसी देश के समाज की सामान्य संस्कृति उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन के तौर तरीके को 
अभिव्यक्त करती है। राजनीतिक संस्कृति भी इसी सामान्य सामाजिक संस्कृति का एक अभिन्‍न हिस्सा होती है। राजनीतिक संस्कृति के 
संचालनकर्ता भी सामान्य संस्कृति से संबंधित होते हैं। संविधानवाद की मूल्य, विश्वास, मानक समाज की सामान्य संस्कृति से ही उत्पन्न 
होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि किसी देश के संविधान में उस देश की संस्कृति को देखा जा सकता है। अतः संविधान किसी भी देश के 
सामाजिक परिवेश की परिणति होता है। 
गा. संविधानवाद एक गतिशील (709/7977८) अवधारणा, स्थितिक अवधारणा नहीं : 
संविधानवाद स्थिरता की अवधारणा नहीं है अपितु यह गत्यात्मक और गतिशीलता पूर्ण अवधारणा है। यदि कोई संविधान स्थिर हो जाता है 
तो उस देश की शासन व्यवस्था निश्चित रूप से पतन की ओर गमन करने लगती है। इसीलिए संविधान शासन व्यवस्था में बाधक न होकर 
साधक होता है। प्रत्येक संविधान में इसी प्रकार की उदारता व गतिशीलता और परिवर्तनशीलता को समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि 
मानवीय जीवन भी एक गतिशील प्रक्रिया है और यह सतत्‌ रूप से बदलता रहता है। जैसा कि कार्ल जे. फैडरिक ने कहा भी है कि ”संविधानवाद 
विकास की प्रक्रिया का परिणाम है।” ब्रिटेन का अलिखित संविधान शताब्दियों का परिणाम है। 
0५. संविधानवाद एक प्रभागीय (/)शं"्लॉ००9)) अवधारणा है : 
किसी देश के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श, अभिवृत्तियाँ अर्थात राजनीतिक संस्कृति संविधान के प्रति समभागी अवधारणा को 
अभिव्यक्त करती है। अनेक देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्था, मान्यताएं, मानक एक समान हो सकते हैं अथवा उनमें विविधता और 
विभिन्‍नताएं भी हो सकती हैं। पाश्चात्य राजनीतिक संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की अधिक समानता पाई जाती है जबकि विकासशील 
समाजों में संविधानवाद की समानता कम दिखाई देती है। साम्यवादी देशों में भी अंतर दिखाई पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि 
संविधानवाद एक संभागी धारणा है 
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५. संविधानवाद साध्य उन्‍्मुखी (5०७| 07९॥20) संकल्पना है : 
संविधानवाद साधन न होकर साध्य है। संविधानवाद उन साधनों को प्राप्त करना चाहती है जो किसी देश की राजनीतिक प्रणाली में नागरिकों 
के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं अथवा जैसी आकांक्षाओं को नागरिक रखते हैं उनकी पूर्ति के लिए संविधानवाद साध्य के रूप में कार्य करने 
वाली संकल्पना है। 
शा. संविधानवाद संविधान से सम्बन्धित अवधारणा है : 
संविधानवाद सविधान से जुड़ी हुई अवधारणा है। प्रत्येक देश की संस्थाओं का, प्रक्रियाओं का, शक्तियों का व उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख 
उस देश के संविधान में होता है। संविधान ही संविधानवाद की धारणा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि 
सविधान संविधानवाद की अवधारणा के लिए एक आधारशिला है। प्रत्येक संविधान की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं यद्यपि एक 
देश से दूसरे देश के संविधान में और उसकी विशेषताओं में या विशिष्टताओं में भिन्‍नता पायी जाती है। 

संविधानवाद के आधारभूत मूल्य (छ4ंट एश्चापट४ ण ( .णाशाएा[०गा4ंडा) : 
संविधानवाद के आधार से हमारा अभिप्राय है कि वे कौन से तत्व अथवा घटक होते हैं अथवा जनता के कौनसे विश्वास, मूल्य और मानक होते 
हैं जिनके कारण वह संविधानवाद अथवा सीमित शक्तियों के शासन में विश्वास रखती है। इसी विश्वास के कारण जनता शासक के आदेशों, 
कानूनों, नियमों और विनियमों की अनुपालना करती है। यह किसी राजनीतिक प्रणाली को उस सामाजिक परिवेश की तरफ से मिलने वाली 
स्वाभाविक सहमति के आधार हैं जिस परिवेश में कोई राजनीतिक प्रणाली कार्य कर रही होती है। संविधानवाद के आधार वे मान्यताएं और 
जनविश्वास होते है जो किसी राजनीतिक प्रणाली को विधि के अनुसार चलने के लिए स्वाभाविक सहमति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि 
राजनीतिक प्रणाली कुछ आपातकालीन परिस्थितियों और दशाओं के अंतर्गत ही शक्ति का प्रयोग करती है अन्यथा सामान्य अवस्था में 
राज्य की जनता संविधानवाद का और इस अवधारणा का अनुगमन करती है। विलियम जे. एंड्रयूज ने संविधानवाद की चार प्रमुख आधार 
बताए हैं। 

.. संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर जन सहमति : 
संविधानवाद का प्रमुख आधार है कि राजनीतिक संस्थाओं के प्रारूप और कार्य करने की प्रक्रिया में जनता विश्वास रखती हो। यदि जनता इस 
प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास रखती है कि जो सुविधाजनक ढांचे और प्रक्रियाएं देश में विद्यमान हैं। वे सदैव जनता के सामान्य हित में कार्य करते 
हैं तो संविधानवाद की अवधारणा सफलतापूर्वक कार्य कर रही होती है। यदि ऐसा नहीं हो तो जनता इसका विरोध करती है जिसके कारण 
से संविधानवाद की सत्ता कमजोर होती है। इस प्रकार की प्रणाली को जनसमर्थन अथवा वैधता की प्राप्ति नहीं होती है। अतः संस्थाओं और 
प्रक्रियाओं के लिए न केवल जनता की सहमति आवश्यक है अपितु अपरिहार्य होती है इसे ही संविधानवाद की अनुकूल परिस्थितियों के रूप 
में माना जाता है। 
ग. विधि के शासन में विश्वास : 
ब्रिटिश अवधारणा 'कानून का शासन' का अर्थ राजनीतिक प्रणाली में विधि के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना ही नहीं है अपितु 
राज्य के विपरीत सामाजिक परिवेश की सदस्य भी कानून के शासन का सम्मान करते हो और विधि के शासन की अनुपालना करने के लिए 
सदैव स्वाभाविक रूप से तैयार रहते हो, ऐसी स्थिति में ही विधि के शासन को पूर्ण रूप से लागू किया जाना संभव हो सकता है। यह प्राचीन 
अवधारणा अरस्तू के चिंतन में विद्यमान रही है। आधुनिक समय में भी जनता इसी तथ्य में विश्वास करती है कि वह व्यक्ति के शासन की 
अपेक्षा विधि का शासन हो। विधि का शासन ही संविधानवाद का सबसे मूल आधार होता है क्योंकि संविधानवाद का वास्तविक अर्थ सीमित 
शक्तियों के शासन से ही होता है और इन शक्तियों पर सीमा अथवा मर्यादा स्थापित करने का कार्य विधि का शासन ही करता है। विधि 
के शासन के अधीन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हैबियस कॉर्पस तथा न्यायिक सक्रियता संविधानवाद को स्थापित करने वाली प्रत्याभूति 
उपलब्ध कराते है। यह कानून की सर्वोच्चता तथा राजनीतिक प्रणाली के नियमों, विनियमों व कानूनों के अनुसार संचालन की वकालात 
करता है। 
गा. सामान्य उद्देश्यों में जन विश्वास : 
राज्य और समाज दोनों के लिए ही यह आवश्यक होता है कि वह जनता के सामान्य हितों की अवधारणा में विश्वास रखें। राजनीतिक प्रणाली 
के सदस्यों में समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति होनी चाहिए। यदि सामान्य हितों पर सहमति नहीं हो तो राजनीतिक प्रणाली और 
परिवेश दोनों में ही तनाव, दबाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विलियम जे एंड्रयूज का कहना है कि उद्देश्यों पर सहमति तथा 
समान राजनीतिक दर्शन में आस्था संविधानवाद में श्रेष्ठता लाने के लिए आवश्यक होती है। 
7५. सामान्य हितों और नीतिगत प्रश्नों पर सहमति : 
यद्यपि संविधानवाद का इसे आंशिक आधार स्वीकार किया गया है तथापि एंड्रयूज की है मान्यता है कि यदि राज्य और समाज के सामान्य 
उद्देश्यों के प्रति और विशिष्ट नीतिगत प्रश्नों पर जनता की सहमति होती है तो संविधानवाद की अवधारणा को स्थापित होने में और संचालन 
में अधिक सहयोग मिलता है। सामान्य लक्षणों व नीतिगत प्रश्नों पर समाज की सहमति संविधानवाद की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। 
इस तरह से एंड्रयूज के दवारा बताए गए संविधानवाद के चार आधार सीमित शक्तियों की शासन की अवधारणा को सफल बनाने में सामाजिक 
परिवेश के सहयोग पर विशेष बल देते हैं। किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रणाली की उपादेयता सामाजिक परिवेश से मिलने वाली स्वाभाविक 
सहमति पर ही निर्भर होती है। 

संविधानवाद के घटक (ए]सागाशा$ ण ९0णा्राॉप्रां०ग्रा्नांडा) : 
संविधानवाद के घटक अथवा तत्वों से हमारा अभिप्राय संविधानवाद की अवधारणा में अन्तनिर्हित उन तत्वों से है जो उस देश के संविधान 
;लिखित या अलिखितदृध में विद्यमान होते हैं। ये तत्व व्यवहार में संविधानवाद की धारणा को लागू करने में सहायता प्रदान करते है। पिनॉक 
व स्मिथ ने अपनी पुस्तक ;च्वसपजपबंस बपमदबम |द प्दजतवकनबजपवदए 969द्ध के अंतर्गत संविधानवाद के चार तत्वों का उल्लेख 
किया है जो कि संविधानवाद की व्यवहारिकता के लिए अपरिहार्य होते है। इन्हें संविधानवाद के प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इनके अनुसार 
संविधानवाद के चार तत्व निम्नलिखित हैं :- 
[. शासन संचालन करने वाली संस्थाओं की स्थापना : 
किसी देश के संविधान में देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्थाओं के स्वरूप संगठन निर्माण शक्तियों अधिकारों इत्यादि 
का उल्लेख होना अपरिहार्य होता है। संविधान का स्वरूप भले ही लिखित हो या अलिखित या वह विकसित हो या अल्पविकसित उस सविधान 
में शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले पदाधिकारियों, शासन व्यवस्था के विभिन्‍न अंगों, उनकी शक्तियों, सीमाओं इत्यादि का स्पष्ट 
विवेचन होता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन इनके स्वरूप, कार्यों, शक्तियों एवं पारस्परिक 
संबंधों इत्यादि का संविधान में उल्लेख करता है। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना के अभाव में विधि के शासन की स्थापना संभव नहीं है। 
गर. राजनीतिक शक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था : 
किसी देश के संविधान के अभिल्नक्षण ही संविधानवाद का मूल आधार होते हैं। प्रत्येक राज्य में शासन प्रणाली की सुविधाओं को बनाए रखने 
के लिए, उसके संचालन के लिए शासन व्यवस्था की शक्तियों पर नियंत्रण का होना अपरिहार्य होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक मोंटेसक्यू 
ने भी इसी राज्य शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए अथवा सीमित शक्तियों की शासन को स्थापित करने के लिए शक्ति पर शक्ति के नियंत्रण 
की व्यवस्था का प्रतिपादन किया। संविधान में शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, सीमांकन, नियंत्रण, पृथककरण और संतुलन होना 
ही चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से किसी भी प्रकार की अथवा कोई भी स्वेच्छाचारी शक्ति विधि के शासन का उल्लघंन नहीं कर सकती है। 
अतः संविधानवाद के लिए राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण की व्यवस्था इसका मूल घटक है। 
पा. भविष्य की ओर उन्मुख एवं विकास की दिशा का निर्धारण : 
यह संविधानवाद का मूलभूत तत्व है कि संविधान केवल किसी एक समय विशेष के लिए ही नहीं बनाया जाता अपितु संविधानवाद में 
लचीलापन और परिवर्तनशीलता का गुण भी होना चाहिए। संविधान देश, काल, परिस्थितियों के अनुरूप विकास की प्रक्रिया का मार्गदर्शक 
होना चाहिए। वह सत्ता परिधि से बाहर जाकर विकास की अवधारणा का निर्देशक बने, राजनीतिक शक्ति के माध्यम से विकास की नीति का 
निर्धारण करें। संविधान विकास का श्रेष्ठतम साधन होता है। संविधान के माध्यम से ही समाज की भावी आकांक्षाओं को पूर्ण करना संभव 
हो सकता है। अतः सविधान विकास का निदेशक होना चाहिए। संविधानवाद की व्यवहारिकता इसी से निर्धारित होती है कि संविधानवाद में 
सजीवता और गतिशील्रता लाने वाले तत्व विद्यमान होते हैं अथवा नहीं। समय के अनुरूप समाज के मूल्यों में परिवर्तन होना चाहिए और 
इसी के अनुरूप संविधान शासन व्यवस्था को भी अपने आपको अनुकूलित बना लेना चाहिए। 
॥५. राजनीतिक सत्ता का संगठन : 
संविधानवाद केवल सैद्धांतिक पक्ष ही नहीं है अपितु व्यवहारिक पक्ष भी है। संविधान के दवारा केवल राजनीतिक शक्तियों और संस्थाओं की 
सीमाओं का ही निर्धारण नहीं किया जाता है अपितु संविधान के द्वारा राजनीतिक शक्तियों का, संस्थाओं में, पदाधिकारियों में और संगठनों 
में क्षितिजीय अथवा उरध्वमुखी वितरण भी किया जाता है। शासन न केवल वैधानिक स्वरूप में संचालित हो अपितु सरकार के कार्य भी 
संविधान सम्मत होने चाहिए। इसके अभाव में कोई भी सरकार और संविधान लंबे समय तक विद्यमान नहीं रह सकते हैं। अतः राजनीतिक 
व्यवस्था में संविधानवाद के द्वारा राजनीतिक शक्ति का संगठन किया जाता है। 
प्रोफेसर डिक हॉवर्ड(//८८ पछर०७०70) संविधानवाद या संवैधानिकता के आधारभूत मूल्यों को 6 स्वरूपों में विभाजित किया है। 
[. लोकप्रिय सहमति (?6फ॒णाॉंआ' 0०527) : 
यह सहमति प्रतिनिधि संस्थाओं, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र संगठनों, मतदान की स्वतंत्र पहुँच तथा राजनीतिक विषयों पर अप्रकाशित चर्चा 
के माध्यम से प्राप्त की जाती है। 
पर. शासन की शक्तियों को सीमित करना (॥गयांएगाए ॥6 ए०चट/$ ण 50एशाए।शा) : 
शासन की शक्तियों को उसकी शाखाओं में पृथ्थक्रण की व्यवस्था के माध्यम से सीमित करना संवैधानिकता का प्रभावी आधार होता है। 
गा. खुला समाज (070 $०८ं९५) : ऐसा समाज जहाँ शोषण पर आधारित परम्रागत रूढियों एवं मान्यतओं की अपेक्षा विवेकशीलता पर 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


अधिक बल दिया जाता है। 
॥५. व्यक्ति की अद्दश्यता (एष्श०49॥ ० ए९:5०7) : व्यक्तिगत व्यवहार के अन्तर्गत ही संविधानवाद के मूल्यों निहित होते है। 
५. समानता और निष्पक्षता(ए4ए०४ए 270 प्राएथ79॥079) : शासन एवं समाज में सभी प्रकार की समानता को स्थापित करने का प्रयास 
करना तथा बिना किसी तार्किक भेदभाव की व्यवहार करना। 
शा. संवैधानिकता की निरंतरता (0०ा॥ाएांणगात्रा (णापग।प्रा 9५) : 
परिवर्तनशील्र परिस्थितियों के अनुसार संवैधानिक निरतंरता का समायोजन करना अर्थात्‌ भले ही वह भाषा के माध्यम से हो अथवा न्यायिम 
व्याख्या के माध्यम से। संविधानवाद की निरंतरता इसका आधारभूत मूल्य है। लूई हेनकिन (,0एं५ प्र०॥त॥) ने संवैधानिकता की धारणा के 
निम्न नौ तत्व बताएं है अर्थात्‌ संविधान के अनुसार शासन; शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था; लोकप्रिय संप्रभूता व ल्रोकतांत्रिक सरकार; 
संवैधानिक समीक्षा; स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका; मौलिक अधिकारों की व्यवस्था; पुलिस पर नियंत्रण; सेना पर नागरिको का नियंत्रण; 
सीमित राज्य शक्ति। 

शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधानवाद में अंतः संबंध : 
संविधान और संविधानवाद की अवधारणा सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से उस शासन व्यवस्था के स्वरूप पर भी निर्भर करती है जिस 
शासन प्रणाली में वह कार्य कर रही होती है। सामान्यतया संविधान और संविधानवाद की अवधारणा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रकृति 
और उसके स्वरूप से प्रभावित होती है। किसी देश में संविधान और संविधानवाद की अवधारणा किस स्तर तक सफल होगी, यह इस बात पर 
भी निर्भर करता है कि उस देश में शासन व्यवस्था का लोकतांत्रिक स्वरूप कैसा है? इस आधार पर यदि हम राजनीतिक दुनिया का विश्लेषण 
करें तो संविधान और संविधानवाद के लिए आधुनिक दुनिया में तीन प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जा सकता है। 


. उदार लोकतंत्र अथवा पश्चिमी लोकतंत्र की अवधारणा और संविधानवाद। 
2. साम्यवादी या समाजवादी लोकतंत्र और संविधानवाद की अवधारणा 
3. नवोदित या विकासशील लोकतंत्र और संविधानवाद की अवधारणा। 


. उदार अथवा पश्चिमी लोकतंत्र और संविधानवाद : 
मूलतः उदारवाद की अवधारणा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और विवेकशीलता से जुड़ी हुई अवधारणा है। उदारवाद लोकतंत्र की विकासवादी 
धारणा है। उदारवाद के पिता जॉन लॉक ने शासन व्यवस्था के संचालन हेतु जन सहमति पर आधारित शासन प्रणाली का समर्थन किया 
है। इस उदार लोकतंत्र की अवधारणा का उदय राजनीतिक चिंतन की पाश्चात्य दुनिया में होता है। इसी कारण से इसे पश्चिमी उदारवाद 
अथवा पश्चिमी लोकतंत्र की अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। यह अवधारणा मूल रूप से राजनीतिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, 
विवेकशीलता, सामाजिक व आर्थिक न्याय, लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है। इन सबके लिए ही संविधानवाद कार्य करता है। 
यही कारण है कि इसे अथवा पश्चिमी संविधानवाद को उदारवादी दर्शन कहा जाता है। यहाँ आरंभिक स्वरूप में ही व्यक्ति के शासन की अपेक्षा 
कानून के शासन की अवधारणा को स्थापित किया गया। अरस्तु के युग में भी व्यक्ति के शासन के स्थान पर कानून के शासन का समर्थन 
किया गया। यही कारण है कि आगे चलकर मॉंटेसक्यू जैसे विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शक्तियों के पृथक्करण तथा 
नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का समर्थन किया। उनके विचारों में सीमित सरकार व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए उचित 
होती है। सीमित शक्तियों के शासन के द्वारा ही व्यक्ति के हित में कार्य किया जाना संभव हो सकता है। उदार लोकतंत्र और संविधानवाद के 
मध्य संबंधों की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। 
उदार लोकतंत्र की अवधारणा के अंतर्गत संविधानवाद को आधार के रूप में स्वीकार किया गया हैं अर्थात्‌ एक दार्शनिक आधार और दूसरा 
संस्थागत आधार। दार्शनिक आधार के चार महत्वपूर्ण उद्देश्य माने गए हैं जिन की प्राप्ति के लिए संविधान और संविधानवाद की अवधारणा 
को स्थापित किया जाता है। इन दार्शनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संविधानवाद की स्थापना की जाती है। 
व्यक्ति की स्वतंत्रता : 
व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद की आत्मा है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ही उदारवाद का जन्म हुआ है और उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के 
लिए ही सीमित शक्तियों की शासन अथवा संविधानवाद की अवधारणा को अपनाया गया है अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य पश्चिमी 
संविधानवाद का मूल केंद्र बिंदु होता है। 
राजनीतिक समानता का आदर्श : 
जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है वही यह शर्त भी अपरिहार्य होती है कि ऐसी स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिल्ननी 
ही चाहिए जिसे राजनीतिक समानता के नाम से जाना जाता है प्रत्येक व्यक्ति राज्य की सेवा की प्रक्रिया में अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया 
में अथवा राजनीतिक सहभागिता में समान अवसरों को प्राप्त करें इसके लिए राजनीतिक समानता के आदर्श को प्राप्त करना अपरिहार्य होता 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


है अतः संविधानवाद राजनीतिक समानता को मूलाधार मानता है। 

सामाजिक व आर्थिक न्याय की आदर्श की प्राप्ति : 

पाश्चात्य संविधानवाद मैं केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता से जुड़ी हुई अवधारणा है अपितु वह सामाजिक व आर्थिक 
क्षेत्र में भी एक न्याय पूर्ण व्यवस्था की स्थापना का समर्थन करती है किसी भी व्यवस्था में स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता को तभी 
प्राप्त किया जा सकता है जब उस शासन प्रणाली में और उस समाज में सामाजिक व आर्थिक रूप से अन्याय की व्यवस्था का अंत कर दिया 
जाए और सामाजिक व आर्थिक न्याय के आदर्श को स्थापित कर दिया जाए सामाजिक परिवेश और राजनीतिक प्रणाली में किसी भी प्रकार 
का सामाजिक और आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए यही पश्चिमी लोकतंत्र की अवधारणा का मूल आदर्श रहा है। 

लोक कल्याण की अवधारणा का आदर्श : 

लोक कल्याण प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली का मूल आदर्श होता है यह राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक सभी प्रकार की शासन प्रणात्रियों का 
मूल्न उद्देश्य होता है प्राचीन ग्रंथों में भी प्रजा के कल्याण और सुख में ही राजा के कल्याण और सुख की कल्पना की गई है अरस्तु ने भी राज्य 
का उद्देश्य और उत्पत्ति का आधार सद जीवन को बताया है प्लेटो के आदर्श राज्य में भी मानवी कल्याण की संकल्पना अंतर्निहित होती है। 
पश्चिमी संविधानवाद की संस्थागत आधार : 

फिर जिस प्रकार आदर्श आत्मक आधार होते हैं उसी प्रकार से संस्थागत आधारों को भी चार भागों में विभाजित किया गया है 

विधि के शासन की स्थापना 

मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं का प्रावधान 

राजनीतिक शक्तियों का विभाजन पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन 

स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना 

विधि किस शासन की अवधारणा की स्थापना : 

वैसे तो संविधान का मूल संस्थागत आधार होता है विधि के शासन की स्थापना करना अरस्तु से लेकर डिलीवरी तक पाश्चात्य राजनीतिक 
चिंतन की दुनिया में व्यक्ति के शासन की अपेक्षा कानून की शासन की अवधारणा का समर्थन किया गया है संविधान के अंतर्गत स्थापित की 
गई संस्थाओं का मूल उद्देश्य विधि के शासन की स्थापना होता है सभी प्रकार की संस्थाएं व्यवस्थाएं पूर्व प्रणालियां कानून अथवा सविधान 
के विरुद्ध नहीं होती हैं यहां पर विधि अथवा कानून को या सविधान को सर्वोच्च ता का स्थान दिया जाता है कानून का शासन 2 तथ्यों से 
जुड़ा हुआ है विधि का शासन अर्थात विधि किसी भी नागरिक के साथ राजनीति व्यवहार करते समय भेदभाव नहीं करती है सभी को विधि 
के शासन में विश्वास रखना होता है दूसरी तरफ नागरिकों को भी अपनी संविधान के प्रति कानूनों के प्रति उनके अनुपालना के लिए विश्वास 
रखना होता है अतः विधि का शासन केवल राज्य का ही पक्ष नहीं है अपितु अपितु जनता का विपक्ष है। 

नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की स्थापना : 

5 या 0 विधान के अंतर्गत सभी संविधान ओं का और पश्चिमी क्रांतियों का मूल आदर्श रहा है नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता 
के अधिकार कि सुनिश्चित जितने महायुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ही राज्य की स्वतंत्रता के लिए ही और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए 
ही लड़ा गया स्वतंत्रता समानता बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का मूल संदेश रहा है अतः मौत्रिक अधिकारों को सभी से आधुनिक सुविधाओं में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 

राजनीतिक शक्तियों का विभाजन पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था : 

संविधानवाद शाब्दिक रूप में ही सीमित शक्तियों की शासन की व्यवस्था है जहां पर किसी भी संस्था को एक सीमा से अधिक शक्तियां प्रदान 
नहीं की गई है प्रत्येक व्यक्ति समूह है और संस्था को विधि के अधीन रहना होता है राजनीतिक प्रणाली की शक्तियों का स्पष्ट और लिखित 
विभाजन किया जाता है इसके अलावा शक्ति का शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मांटिस क्योंकि सिद्धांत शक्ति पृथककरण 
को स्थापित किया जाता है इसी के साथ संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था भी स्थापित की जाती है यह सब पाश्चात्य संविधानवाद की 
अवधारणा का मूल केंद्र रहा है। 

स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना : 

संविधानवाद की शासन प्रणाली को पूरा अवधारणा को व्यावहारिक सबको प्रदान करने के लिए विधि की व्याख्या करने के लिए संविधान 
की व्याख्या करने के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों में विवाद उत्पन्न होने पर अथवा राजनीतिक शक्ति की प्रयोग करने वाली संस्थाओं में 
विवाद उत्पन्न होने पर एक न्यायिक अधिनियम करने वाली स्वतंत्र और निष्पक्ष सत्ता की स्थापना किया जाना अपरिहार्य होता है इसकी 
पूर्ति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना पाश्चात्य संविधानवाद की अवधारणा का मूल्य होता है। 

2. साम्यवादी लोकतांत्रिक प्रणाली और संविधानवाद की अवधारणा : 

पाश्चात्य संविधानवाद की अवधारणा के अनुरूप भी साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा भी संविधानवाद की इस मुल्य में विश्वास करती है 
कि शासन की शक्तियां नियंत्रित और सीमित नहीं फिर भी साम्यवाद और लोकतांत्रिक आशा से लोकतंत्र भिन्‍न-भिन्‍न उदाहरण हैं दोनों का 
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ही संविधानवाद के संदर्भ में अपना-अपना विचार होता है यदि वीर जी की बारी में साम्यवाद का अपना एक विचार है और कार्ल मार्क्स के 
विज्ञानिक समाजवाद में अथवा मार्क्सवादी साम्यवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं इसलिए वे राजनीतिक शक्ति के अपेक्षा आर्थिक 
शक्ति को अधिक महत्व देते हैं आर्थिक शक्ति के ऊपर ही राजनीतिक शक्ति का निर्माण होता है जिस व्यक्ति के हाथ में आर्थिक शक्ति 
होती है वहीं राजनीतिक शक्ति को धारण करता है अरे साम्यवाद उदारवाद की उस अवधारणा के खिलाफ है जहां कुछ लोगों के पास पूंजीवादी 
व्यवस्था का स्वरूप विद्यमान होता है साम्यवाद पूर्ण रूप से पूंजीवाद के विरुदृध अवधारणा है आर्थिक शक्तियों का कुछ व्यक्तियों में सकेंद्र 
ने मानकर उनका सभी लोगों में न्‍्यायोचित वितरण करने पर बल देते हैं यदि आर्थिक शक्ति संपूर्ण समाज के अधीन होती है तो राजनीतिक 
शक्ति भी संपूर्ण समाज के दिन आ जाती है साम्यवादी अवधारणा और संविधानवाद को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा 
सकता है 
सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पक्ष की सर्वोच्चता 
स्वामी वादियों के अनुसार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था आर्थिक दूरी के चारों ओर चक्कर त्रगाती है आर्थिक शक्ति के माध्यम से अन्य लोगों 
पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है समाजवादियों को उदारवाद की तरह आर्थिक शक्तियों पर कुछ लोगों के नियंत्रण की व्यवस्था 
करा कि स्वीकार नहीं है उनकी मान्यता है कि आर्थिक शक्ति सभी व्यक्तियों के हाथों में निहित होने चाहिए जिससे कि किसी प्रकार के शोषण 
की परिस्थितियाँ विधमान ना हो। 
आर्थिक शक्ति के स्वामित्व का प्रभुत्व : 
साम्यवादियों के अनुसार राजनीतिक शक्ति अभी रचना है आर्थिक शक्ति उसका आधार है यहाँ पर राजनीतिक शक्ति गोण महत्व रखती है 
जबकि आर्थिक शक्ति अधिक महत्व रखती है। 
राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के अधीन होती है : 
यह साम्यवादी सिद्धांत के मूल मान्यता है कि जो आर्थिक शक्तियों को धारण करता है वहीं राजनीतिक शक्तियों का स्वामी होता है आर्थिक 
शक्ति से संपन्न प्रभुत्व वर्ग के सामने सभी प्रकार की अन्य शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं अतः आर्थिक शक्ति संपूर्ण सामाजिक प्रणाली 
में निर्णायक भूमिका होती है। 
साम्यवादी शासन प्रणाली के द्वारा संविधानवाद की अवधारणा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित संस्थागत उपायों 
का सहारा लिया जाता है 
उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व अथवा सबका नियंत्रण 
संपत्ति का समान वितरण 
साम्यवादी दल का एकाधिकार 
इन सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बावजूद भी जब व्यवहारिक स्तर पर साम्यवादी शासन प्रणाली में संविधानवाद की स्थिति का मूल्यांकन 
किया जाता है तो हम देखते हैं कि अनेक साम्यवादी देशों में संविधानवाद की अवधारणा अपनी मूल विचारधारा की विपरीत पाई जाती है जैसे 
कि रूस के संविधान के बारे में यदि विवेचन किया जाए तो एंड्रयूज का यह कहना है कि रूस का संविधान ही संविधानवाद की अवधारणा के 
अनुरूप नहीं है जी मैंने तो यहां तक कहा है कि संविधान के विचार का ही रूस का संविधान तीर निषेध है 
यदि पिंसर व्यवस्थाओं के बावजूद भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किसी देश की शासन प्रणाली अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 
स्वरूप का वहां विद्यमान संविधानवाद की अवधारणा की संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। 

3. विकासशील लोकतंत्र और संविधानवाद की अवधारणा : 
विकासशील समाज से हमारा अभिप्राय उन देशों की राजनीतिक प्रणात्रियों से है जो हाल ही में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से उन्मुक्त 
हुए हैं परंतु अभी भी नव उपनिवेशवाद की शिकार बने हुए हैं इन देशों को सामान्य रूप से तीसरी दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है इन 
देशों में सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का स्तर निम्न होता है यह देश अपने नागरिकों की मूल्रभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ऐसा 
क्षण होते हैं अथवा उनकी पूर्ति में जुटे हुए हैं या उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं ऐसे देश सामान्यतः राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक अस्थिरता 
नागरिक सेवा गीता का निम्न स्तर राजनीतिक उदासीनता राजनीतिक उत्तर दायित्व के निर्वहन में कमी जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं इस 
प्रकार की समस्याएं इन देशों में संविधानवाद की अवधारणा को एक विनय स्वरूप में स्वीकार करती हैं इन नवोदित राजनीतिक समाजों में 
राजनीतिक स्थायित्व की समस्या होती है आर्थिक विकास का निम्न स्तर होता है अपनी सुरक्षा के लिए जूझ रहे होते हैं रांची सत्ता के सामने 
वीरता का संकट होता है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में संतुलन की समस्या होती है आधुनिकीकरण में बाधाएं होती है अंतरराष्ट्रीय 
प्रतिशा अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अभियान की कमजोर स्थिति होती है यह देश अपने लिए ही संघर्ष कर रहे होते हैं 
इन सभी प्रकार के समस्याओं के बावजूद भी इन विकासशील समाजों में संविधानवाद को व्यवहारिक स्वरूप में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जैसे 
कि संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है संविधानवाद मिश्रित प्रकृति रखता है, संविधानवाद प्रवाह के दौर में है संविधानवाद दिशा रहित 
चरण में है। 
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विकासशील देश मूल रूप से उदारवादी लोकतंत्र और संविधानवाद की अवधारणा के अनुगमन करने वाले हैं उदार ल्रोकतंत्र और संविधानवाद 
की विशेषताओं अर्जित करने के लिए संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं इन राज्यों में भी स्वतंत्रता समानता न्याय अधिकार लोक कल्याण 
सामाजिक आर्थिक न्याय रोजगार सामाजिक आर्थिक संरचना का विकास इत्यादि लक्ष्य दिखाई देते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वे राज्य संघर्ष 
कर रहे हैं 

भिन्‍न-भिन्‍न राजनीतिक प्रणालियां और संविधानवाद अलग-अलग स्वरूप को व्यक्त करते हैं उदारवादी लोकतंत्र से लेकर विकासशील 
समाजों में विद्यमान संविधानवाद की अवधारणा एक अलग स्वरूप में गमन कर रही है शासन प्रणाली की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि 
संविधानवाद का स्वरूप क्या होगा संविधानवाद किस रूप में विकसित होगा क्या संविधानवाद अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा इसी 
अंतर्सबंध को अभिव्यक्त करने के लिए यहां तीन प्रकार की राजनीतिक प्रणात्रियों में संविधानवाद की स्थिति दिशा और दशा पर विवेचन 
किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ हद तक युद्ध, आपातकालीन दशाएं और अधिनायक या सर्वसतावादी प्रणाली संविधानावाद 
के सबसे बडे शत्रु होते है। 
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निवाचन प्रणाली 


“7 5८४ 


निर्वाचन किसी भी लोकतांत्रिक संगठन या शासन प्रणाली का मूल अधार होते है। चुनाव लोकतंत्र के महोत्सव के समान होते है। ल्रोकतंत्र के 
सामान्य प्रकार है- प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ल्रोकतंत्र| प्रतिनिधि लोकतंत्र वह है जहाँ पर जनहित का निर्धारण करने वालों प्रतिनिधियों का निर्धारण 
लोकप्रिय प्रभुसता का निर्वहन करने वाला जन समुदाय निर्वाचन के माध्यम से करता है। जनता स्वयं अपने में से ही किसी जनहितैषी 
प्रतिनिधि का चुनाव करती है। दुनिया के विविध ल्रोकतांत्रिक देशों में जनता द्वारा अनेक तरीकों से अपने जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन 
किया जाता है। अतः निर्वाचन और लोकतंत्र एक दूसरे के अनुपूरक या अनिवार्य भाग होते है। निर्वाचन किसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली 
को परिभाषित करने वाली सबसे प्रमुख विशेषता होती है। यह एक ऐसा प्राथमिक स्वरूप या तंत्र है जिसके माध्यम से ही कोई लोकतांत्रिक 
सरकार शासन प्राधिकार को प्राप्त करने में सफल हो पाती है। राजनीतिक विश्व के लोकतांत्रिक देशों में विविध प्रकार की राजनीतिक निर्वाचन 
प्रणालियाँ विद्यमान है। निर्वाचन किसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधानभूत विशेषताओं में से एक महतवपूर्ण विशेषता है। 
निर्वाचन प्रणाली के आधारभूत घटक या कारक : 

किसी भी निर्वाचन प्रणाली की कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती है परन्तु हमें इनकी प्रत्याभूति नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक की विकसित या उन्‍नत 
लोकतांत्रिक प्रणालियों के बारे में भी नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों को सामान्यतया अपनी निर्वाचन प्रणात्रियों के अन्तर्गत 
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान, मतदान प्रकिया व गणना में शामिल्र निष्पक्ष प्रशासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष और समान रूप से 
मतदान, प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन प्रतियोगिता की स्वतंत्रता और गैरीमेण्डरींग की अनुपस्थिति इत्यादि को शामिल 
किया जाना चाहिए। यद्यपि यह सब कुछ देश में विद्यमान प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। 

किसी निर्वाचन व्यवस्था के मुख्य कारकों में वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त व खुला मतदान, प्रादेशिक एवं 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, गैरीमेण्डरींग, पार्क बैरल, निर्वाचन क्षेत्र परिमाण इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क 
मताधिकार प्रणाली- मताधिकार की ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्धारित आयु प्राप्त करने वाले नागरिकों को बिना किसी जाति, लिंग, विश्वास 
या धर्म, सामाजिक प्रस्थितिगत भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त होता है यद्यपि इसके साथ राज्य अन्य नियमों की भी व्यवस्था कर 
सकता है जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, नागरिकता, निर्वाचन नामावली में पंजीकरण या अन्य उपबन्ध भी जोड़ा जा सकता है। प्रत्यक्ष मतदान- 
वह मतदान प्रणाली जिसमें मतदाता एवं प्रत्याशी के बीच सीधा या प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है जैसे कि अमेरिका , ब्रिटेन, भारत इत्यादि की 
केन्द्रीय विधायिकाओं के निम्न सदनों में मतदान की व्यवस्था प्रत्यक्ष मतदान का ही उदाहरण है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली- ऐसी मतदान 
व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी अंतरिम या मध्यवर्ती या अस्थायी प्रत्याशी या समूह का निर्वाचन करता है जो कि आगे चलकर अन्तिम या 
वास्तविक प्रतिनिधि का चयन करते है। जैसे कि अमेरिका में राज्याध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए जनता के द्वारा अस्थायी निर्वाचकगण 
के लिए मतदान करना अथवा भारत में राज्य के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु जनता के दुवारा मतदान 
करना, दोनों ही अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के उदाहरण है। खुला मतदान- वह मत प्रणाली जिसमें मतदाता का मत एक सार्वजनिक मत होता 
है और उसके मत के बारे में सबकों मालूम रहता है। यह व्यवस्था 90] ई. तक डेनमार्क में तथा 920 ई. तक जर्मनी में विद्यमान रही है। 
व्यक्तिवादी एवं उदारवादी विचारक जे. एस. मित्र व मॉन्टेस्क्यू सार्वजनिक मत या खुला मतदान व्यवस्था के प्रबल समर्थक रहे है। उन्होंने 
मतदान को सार्वजनिक दायित्व के रूप में देखा है। गुप्त मतदान- इसे व्यक्तिगत या निजी मतदान कहा जाता है जिसमें केवल मतदाता 
को ही माल्रूम होता है कि उसने मत का प्रयोग किसके पक्ष में किया है। बैंथम व हैरिग्टन गुप्त मतदान प्रणाली के समर्थक रहे है। वर्तमान 
में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में यही मतदान प्रणाली पायी जाती है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था- इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 
भौगोलिक आधार पर किया जाता है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रत्याशी उस क्षेत्र के सभी लोगों के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता 
है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि किसी एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामान्य हित लगभग समान ही होते है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को 
कनाड़ा में रिडिग(।श०72)अमेरिका में (7987720 ब्रिटेन व भारत में निर्वाचन क्षेत्र( 2०75४ए९7८०) के नाम से जाना जाता है। व्यावसायिक 
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प्रतिनिधित्व- वह प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें निर्वाचित होने वाला प्रतिनिधि किसी व्यवसाय विशेष के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता 
है। जे. डी. एच. कोल इस प्रणाली के प्रमुख पक्षधर रहे है। गैरीमेण्डरींग(6९7979702778) - यह लोकतांत्रिक प्रणाली का अवगुण है जिसमें 
सताधारी दल के द्वारा अपने चुनावी लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या परिसीमन किया जाता है। यह शब्द सर्वप्रथम 
82 ई. में उस समय चर्चा में आया जब मेसाचुएटस के गवर्नर गेरी (5८४५)ने एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण बहुत ही दीर्घ, संकीर्ण व 
विचित्र स्वरूप में किया जो कि सैलामेण्डर के एक पर्यवेक्षक को इसकी याद दिलाता था। पार्क बैरल- किसी प्रत्याशी के द्वारा राष्ट्रीय हितों 
की अपेक्षा स्थानीय हितों के लिए चुनाव लड़ना। निर्वाचन क्षेत्र परिमाण (0877८ ४०६॥४००९) - यह किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने 
वाले प्रतिनिधियों की संख्या को अभिव्यक्त करता है। निर्वाचन परिमाण के सामान्तया दो प्रकार होते है। प्रथम एकल सदसय निर्वाचन क्षेत्र 
जहाँ पर किसी निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि का चुनाव होता है। दूसरा बहुल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र अर्थात्‌ जहाँ पर किसी एक ही 
निर्वाचन क्षेत्र से दो या अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। सामान्यतया बहुलमत या पूर्ण बहुमत के लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की 
और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। मतपत्र संरचना (89000 57प८ए7९)- यह मतदान 
मतपत्र पर प्रस्तुत किये जाने वाले चुनावी विकल्प (8/2८८००। ८॥0०८९$) के स्वरूप को दर्शाती है। चुनावी सूत्र (22८0078। ए०7स्‍0/9) यह 
अभिव्यक्त करता है कि मतों को सीटों में कैसे रूपान्तरित किया जाता है। 
निर्वाचन या मतदान प्रणाली और उसके विविध प्रकार : 

जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे या किस तरह से करे। इसका निर्धारण करना किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत 
महत्वपूर्ण होता है। यह कहना कि कौनसी मतदान प्रणाली श्रेष्ठ या सर्वाधिक उपयुक्त है, इतना आसान नहीं है क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन 
प्रणाली के अपने-अपने गुण व अवगुण होते है और वह काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह देश या उस देश की जनता उस 
मत प्रणाली से क्या आशा रखते है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता होती है। एक 
स्थिर सरकार का गठन करने के लिए सामान्य बहुमत प्रणाली को अपनाना होता है अथवा इसका मिश्रित स्वरूप भी अपनाया जा सकता है। 
अतः निर्वाचन प्रणाली से हमारा आभिप्राय कानूनों और विनियमों (,3५४५ 970 २१९४७।५४०॥४$) के ऐसे समूह से है जो कि प्रत्याशियों या दलों 
अथवा दोनों के बीच निर्वाचन प्रतियोगिता को संचालित या नियंत्रित करते है। यद्यपि विश्व में नियोजित निर्वाचन प्रणाल्रियों के प्रकारों में 
विविधता है तथापि अधिकांश राजनीतिक वैज्ञानिकों ने निर्वाचन सूत्र के आधार पर इन्हें तीन मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है जो कि मतों 
को सींटो में रूपान्तरित करने का कार्य करती है। 


]. बहुमत निर्वाचन प्रणाली (५३ंणााशांशा ह]९ट० वो 59825) 
2. आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली (27090770ण79 ए९ल०गे $एडश/शा5) 
3. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली(४४८९ ए]९ल०ग-ग $ए४2॥5) 


निर्वाचन प्रणात्रियों के वर्गीकरण का आधार चुनावी सूत्र को ही क्यों अपनाया गया है इसका प्रमुख कारण यह है कि निर्वाचन सूत्र निर्वाचन 
प्रणाली की आनुपातिकता के प्रभाव एवं सरकार के दलीय प्रकार को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करता है। जैसे कि बहुमत निर्वाचन प्रणाली मतों 
को गैर आनुपातिक स्वरूप में सीटों में बदलती है और एक दलीय प्रणाली बहुमत वाली सरकार की संभावना को बढाती है जो कि राजनीतिक 
स्थिरता का प्रतीक है। इसके विपरीत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतों को अधिक आनुपातिक स्वरूप में सीटों में रूपान्तरित करती है। 
यह आनुपातिक परिणाम एक दलीय प्रभूत्व वाली सरकार के गठन की संभावनाओं को समाप्त कर देता है। यह इस प्रणाली के नामकरण 
से भी अभिव्यक्त होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात्‌ मतों के अनुपात में सींट या प्रतिनिधित्व मिलता है। अतः निर्वाचन सूत्र पर 
आधारित निर्वाचन प्रणात्रियां आनुपातिक परिणाम व सरकार के वर्गीकरण को अधिक वैज्ञानिक स्वरूप में वर्गीकृत करती है। इसी के साथ 
यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि चुनावी सुत्रों के आधार पर निर्वाचन प्रणाली के परिवारों का भी वर्गीकरण किया जाता हैं। सामान्यतया 
समसामयिक राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर के विधानमण्डल्ों व राज्य अध्यक्षों के निर्वाचन में इन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


निर्वाचन प्रणालियों का वर्गीकरण 


बहुलमत 
प्रणाली 


एकल संकमणीय 
मतदान प्रणाली 


(.3$आॉटगांणा ए &ट९2079)] $फशशा5 


. बहुमत प्रणाली : 
यह एक गैर आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली है। प्रतिनिधित्व की इस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग सामान्यतया एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में 
किया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत बहुमत के दो प्रकार होते है एक सामान्य बहुमत और दूसरा पूर्ण बहुमत। 
सामान्य बहुमत के अन्तर्गत एकल सदस्य सामान्य बहुल मत प्रणाली को शामिल किया गया है जबकि पूर्ण बहुमत प्रणाली के अन्तर्गत 
द्वितीय मतदान प्रणाली एवं वैकल्पिक मतदान प्रणाली को शामित्र किया गया है। 

एकल सदस्य सामान्य बहुलमत प्रणाली : 
इसे एकल सदस्य और सामान्य बहुल मतदान प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में उस प्रत्याशी या दल को विजय प्राप्त होती है 
जिसको अन्य प्रत्येक की तुलना में अधिक मत प्राप्त होते है परन्तु यहां विजेता बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जैसे कि कोई प्रत्याशी 
पूर्ण बहुमत प्रणाली में प्राप्त करता है। इसमें प्रत्याशी को प्रत्येक अन्य प्रत्याशी की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से अधिक मत प्राप्त करने होते है। 
अतः इसे सकारात्मक बहुमत या बहुलमत ( ए९एए९ ण शपथ) प्रणाली कहा जाता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सभी 
बहुमत निर्वाचन प्रणाल्रियों में विजयी होने वाले प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयुक्त 
यह प्रणाली विश्व की प्राचीनतम निर्वाचन प्रणाल्रियों में से एक है जो कि आज विद्यमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सर्वाधिक प्रचलित है। 
यह प्रणाली सर्वप्रथम संयुक्त ब्रिटेन में और इसके पूर्ववर्ती उपनिवेशों- कनाड़ा, भारत, नाईजीरिया, टोबेगो, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि में 
आरंभ हुई | इसे (78- ?9४-77९-?९०५) जीत उसकी, जो सबसे आगे” के नाम से भी जाना जाता है। यह निर्वाचन प्रणाली एक घुड़ दौड़ के 
समान होती है। यद्यपि विजयी प्रत्याशी को निश्चित रूप से कोई पद मिलेगा ऐसा नहीं है अपितु यह केवल इतना निश्चित करती है कि जीतने 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


के लिए प्रत्याशी को अन्य उम्मीदवार की अपेक्षा एक मत की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे कि भारत राज्य के राजस्थान विधानमण्डल 
के 2008 निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी को वैध मतों में 6226 मत तथा कांग्रेस प्रत्याशी को 6225 मत प्राप्त हुए। अतः केवल एक वोट के 
अन्तर से भाजपा का उम्मीदवार विजयी हो गया। 
इस प्रणाली के अपने-अपने गुण व अवगुण होते है। शायद, बहुलमत प्रणाली की सर्वाधिक लोकप्रियता का कारण इसकी सरलता है। इसका 
मतलब है कि यह मतदाताओं को समझाने व समझने में बहुत आसान है। इस प्रणाली का प्रशासन भी आसान है और इसी कारण से इसके 
संचालन में भी लागत कम आती है। इसका दूसरा सबसे प्रमुख गुण यह भी है कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि सबके हितों 
का रही प्रतिनिधित्व करता है। वह निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों के लिए उतरदायी होता है। दूसरे शब्दों में मतदाताओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र 
की नीतियां व कार्यों हेतु जिम्मेदार प्रतिनिधि की आसानी से पहचान रहती है जो कि उसे आगामी चुनावों में जनता के प्रति जिम्मेदार बनाती 
है। यह मतदाताओं के द्वारा प्रतिनिधि को जवाबदेय बनाए रखने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। इसमें मतदाता एवं प्रतिनिधि के 
बीच सीधा या प्रत्यक्ष सम्पर्क बना रहता है। इसके लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकांश राजनीतिक चिंतक सामान्य बहुलमत 
प्रणाली को उच्च स्तरीय निर्वाचन क्षेत्र सेवा और प्रतिनिधित्व तथा लोगों के बीच घनिष्ठता से जोड़ते है। कुछ शोधार्थियों की मान्यता है कि 
यह प्रणाली एक दलीय सरकार के गठन से जुडी हुई निर्वाचन व्यवस्था है जो कि राजनीतिक स्थायित्व की संभावना को बढ़ाती है। 
इन गुणों के साथ-साथ बहुलमत प्रणाली के कुछ दोष भी है। सर्वप्रथम तो यह कि विजेता प्रत्याशी के पास मतदाताओं का बहुमत नहीं होता है। 
मतों के अनुपात में सीटों का रूपान्तरण नहीं होता है। इसमें स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार गैर आनुपातिक व अप्रत्याशित परिणाम 
दिखाई देते है। उदाहरण के लिए 983 में यू. के. के विधायिका निर्वाचन में सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी व लिबरल पार्टी के गठबन्धन को 
25.40 फीसदी मत प्राप्त हुए परन्तु सींटे केवल 3.5 फीसदी ही प्राप्त हुई। दूसरी तरफ लेबर पार्टी को 42.40 फीसदी वोट प्राप्त हुए जबकि उसे 
विधायिका के अन्तर्गत 6.0 फीसदी सींटे प्राप्त हुई। भारत में भी हर बार वे दल सता का संचालन करते है जिनके पास आम मतदाताओं 
का केवल 30 से 40 फीसदी मत होता है जबकि 60 से 70 फीसदी मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल सता से दूर रहते है। अतः यह 
उच्चतम गैर आनुपातिक परिणामों को उत्पन्न करती है। इसी के साथ यह प्रणाली प्रजातीयता समूह व क्षेत्रियता पर आधारित दलों को आगे 
बढाती है। भारत में मनसे, अकाली दल, सपा, बसपा इत्यादि विशेष पहचान पर आधारित राजनीतिक दल है। मलावी व केन्‍्या में भी प्रजाति 
समूह राजनीतिक दल है। इसी के समानान्तर अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभावी होना भी है। बहुलमत प्रणाली ब्रिटेन, 
अमेरिका, भारत, कनाडा, जमैका, बोलिविया, बांग्लादेश, मारिशिस, इटली (994में स्वीकृत ) इत्यादि में प्रचलित है। 

पूर्ण बहुमत निर्वाचन प्रणाली : 
यह सामान्य बहुमत न होकर पूर्ण बहुमत होता है जहां विजयी होने वाले प्रत्याशी को 50 फीसदी +  (50%+0) बहुमत की आवश्यकता 
होती है। इस प्रणाली के सामान्यतया दो प्रकार है- एक द्वितीय मतदान प्रणाली और दूसरी वैकल्पिक मतदान प्रणाली। 
द्वितीय मतदान प्रणाली : 
इसे दोहरे चरण वाली या द्वितीय मतदान प्रणाली (5९८०१ 89॥0 5५५27) या दुबारा निर्वाचन प्रणाली (5९८००१ १००१ 59८7) के 
नाम से जाना जाता है क्योंकि यदि प्रथम निर्वाचन में किसी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी बार निर्वाचन सम्पन्न कराया 
जाता है। यदि दो से अधिक बार निर्वाचन कराये जाते है तो इसे बहु मतदान प्रणाली (॥४०॥४ए१ १०ए० $एञंशा5) कोई प्रत्याशी यदि पहले 
दौर के चुनाव में ही पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी हो जाता है और निर्वाचन के दूसरे दौर की आवश्यकता नहीं पड़ती है परन्तु 
यदि कोई भी प्रत्याशी पहले दौर के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो दो या तीन सप्ताह के बाद दुबारा निर्वाचन कराए जाते है। 
निर्वाचन का यह दूसरा राउण्ड कैसे संचाल्रित होता है, यह एक देश से अन्य देश में काफी विविधता और विभिन्‍नता रखता है तथापि दत्न या 
प्रत्याशी जो अधिकांश मत प्राप्त कर लेता है, विजय हो जाता है। दिवतीय मतदान व्यवस्था को दूसरे दौर के निर्वाचन की महता के कारण 
द्वितीय या रन ऑफ या डबल बैलट (२ए॥ ० ० 70070८ 89॥0!) प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि द्वितीय मतदान प्रणाली 
विविधता रखती है तथापि इसे दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात्‌ पूर्ण बहुमत वाली द्वितीय मत प्रणाली और बहुमत 
व बहुलमत या सामान्य बहुमत वाली मत प्रणाली। 

पूर्ण बहुमत द्वितीय मत प्रणाली : 
अधिकांश द्वितीय मतदान प्रणालियों में एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते है जिसमें मतदाता को भी एक ही मत देने का अवसर मित्रता है। 
प्रत्येक मतदाता अपनी सर्वाधिक पसंद का प्रत्याशी चुन सकता है। कोई भी प्रत्याशी जो कि पहले ही दौर में पूर्ण बहुमत को प्राप्त कर लेता 
है, स्वतः ही निर्वाचित हो जाता है। यदि किसी भी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले केवल दो 
प्रत्याशियों के बीच दो या तीन सप्ताह के बाद दूसरे दौर की निर्वाचन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इस बार के निर्वाचन में भी जो प्रत्याशी 
पूर्ण बहुमत प्राप्त करता है विजय हो जाता है। जैसा कि इस बार के निर्वाचन में केवल दो ही प्रतियोगी शामिल रहते है अतः निर्वाचित होने वाले 
प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना बढ जाती है। (यदि स्पष्ट रूप से दोनों के पास बराबर मत नहीं आए हो अर्थात्‌ टाई की स्थिति 
न हो) पूर्ण बहुमत वाली इस द्वितीय मतदान प्रणाली के माध्यम से फ्रांस, माली व लैटिन अमेरिकी देशों में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया 
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जाता है। वास्तव में दिवतीय मतदान प्रणाली आज विश्वभर में राष्ट्रपति के निर्वाचन की सामान्य पद्धति है। पूर्ण बहुमत वाली दिवतीय 
मतदान प्रणाली आज अनेक देशों में विधामण्डल्र के चुनावों में में भी प्रयुक्त हो रही है जैसे कि कोमोरोस, सेण्ट्रल अफ्रीकन रिपब्ल्िक, हैती, 
क्रिगिस्तान और यूक्रेन इत्यादि। 
हालांकि यह बहुत ही असाधारण स्थिति है कि इसका प्रयोग बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में हो परन्तु कई बार माली में दल केंद्रित पूर्ण बहुमत 
वाली इस पद्धति को अपनाया जाता है। मतदाता किसी पसंद की एक पार्टी को एक मत देता है और यदि कोई दल पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ले 
तो निर्वाचन क्षेत्र की सभी सींटे उस दल को प्राप्त हो जाती है। यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले तो टॉप के दो दलों के बीच दूसरा 
निर्वाचन होता है और इस बार अधिकांश वोट प्राप्त करने वाले दल को विजय मिल्र जाती है। 

बहुलमत द्वितीय मतदान प्रणाली : 
लगभग सभी बहुमत या बहुलमत द्वितीय मतदान प्रणाल्रियों में प्रत्याशियों के लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और मतदाताओं के लिए 
केवल एक मत देने की व्यवस्था होती है। यद्यपि पूर्ण बहुमत वाली निर्वाचन प्रणाली की तरह ही इसमें भी पहले दौर के चुनाव में पूर्ण बहुमत 
अर्जित करने वाला प्रत्याशी विजय हो जाता है। अब अन्तर यह है कि यदि कोई प्रत्याशी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो कुछ पूर्ववर्ती 
मतदान शर्तों को पूरी करने वाले सभी प्रत्याशी दूसरे दौर के निर्वाचन में भाग लेते है। इस बार जो भी प्रत्याशी अधिकांश मत प्राप्त करता 
है उसे विजय प्राप्त हो जाती है। उसके पास भले ही पूर्ण बहुमत हो अथवा नहीं अर्थात्‌ इस बार विजय होने के लिए प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत 
की आवश्यकता नहीं होती है। अतः निर्वाचन के दूसरे दौर में केवल सामान्य बहुमत या बहुलमत की ही अपरिहार्यता होती है, पूर्ण बहुमत की 
नहीं। 
इस निर्वाचन मतदान प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण फ्रांस में विधानमण्डल्र के चुनाव। फ्रांस के विधानमण्डल्र के निर्वाचन में दूसरे दौर 
का आयोजन होने पर वे सभी प्रत्याशी निर्वाचन के इस चरण में भागीदार हो सकते है जिन्होंने प्रथम चरण के चुनाव में उस क्षेत्र की निर्वाचन 
सूची में पंजीकृत मतदाताओं ;डाले गए वैध मतों का नहींदूध की संख्या का 2.5 फीसदी से अधिक मत प्राप्त किया हो (वे लगभग 7 फीसदी 
मत प्राप्त करने पर निर्वाचन के दूसरे दौर में भाग ले सकते है) | व्यावहारिक रुप से फ्रांस की विधायिका के निर्वाचन के दूसरे राउण्ड में दो ही 
प्रत्याशी भाग लेते है यद्यपि भागीदारी के लिए दो से अधिक प्रत्याशी योग्य होते है। इसका कारण यह होता है कि दक्षिणपंथी अथवा वामपंथी 
दल इस बात के लिए सहमत हो जाते है कि कम लोकप्रिय योग्य उम्मीदवार को प्रतियोगिता से बाहर (५/॥9074७7) कर लेते है तथा अपने 
श्रेष्ठ प्रत्याशी के समर्थन में लग जाते है ताकि मतदाताओं का समर्थन अनेक प्रत्याशियों में विभाजित न हो और उनके प्रत्याशी के जीत की 
संभावनाएं बढ जाए। 2007 के फ्रांसीसी विधानमण्डल के निर्वाचन के दूसरे राउण्ड में दो के अलावा किसी भी प्रत्याशी ने भाग नहीं त्रिया था। 
द पेसिफिक आइसलैण्ड ऑफ किरीबाती (7९ ?42८॥८ 75970 ० (7997) एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में इस 
निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। मतदाता को सीटों के अनुरूप एक से अधिक मत देने का अवसर मिलता है यद्यपि वे इस अधिकार का 
उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करते है। यदि कोई प्रत्याशी पहले ही दौर में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है तो विजय हो जाता है परन्तु यदि 
ऐसा नहीं हो तो दूसरे राउण्ड के चुनाव में यदि तीन सदस्य क्षेत्र हो तो टॉप पांच के बीच अथवा दो सदस्य क्षेत्र रहा हो तो टॉप चार प्रत्याशियों के 
बीच में चनावी प्रतियोगिता सम्पन्न होती है। इस तरह से दिवतीय मतदान प्रणाली में काफी विविधताएं पायी जाती है। अर्जेटीना, कोस्टोरिका, 
सियरा लियोन, निकारागुआ इत्यादि देशों के राष्ट्रपति निर्वाचन के दूसरे दौर में प्रथम चरण के केवल दो श्रेष्ठ प्रत्याशियों के बीच ही निर्वाचन 
प्रतियोगिता का आयोजन होता है। 
इस तरह से द्वितीय मतदान प्रणाली की सामान्य बहुमत प्रणाली से तुलना करने पर अनेकानेक गुण व अवगुण सामने आते है। प्रथम तो 
यहां मतदाता के पास चुनाव के दो दौर होने के कारण मतदान के अधिक अवसर मिलते हैं। इसी के साथ प्रत्याशी सामान्यतया पूर्ण बहुमत 
का प्रतिनिधित्व करता है यद्यपि इसके दूसरे स्वरूप में सामान्य बहुमत की ही आवश्यकता होती है। इस प्रणाली में सबसे बडा अवगुण यह है 
कि दोहरे चुनाव के कारण निर्वाचन की लागत बढ जाती है जिसका बोझ अन्तिम रूप से जनता को ही वहन करना पडता है और दूसरे राउण्ड 
में मतदान का निर्गत भी कम हो जाता है। सामान्य निर्वाचन प्रणाली की तरह से यह भी गैर आनुपातिकता के अवगुण से दूर नहीं है। इस 
व्यवस्था ने कुछ पश्चिमी देशों में तथ्यात्मक उदाहरणों में गैर आनुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यक्त किया है। यह प्रणाली अल्पसंख्यकों के 
प्रतिनिधित्व को भी नकारती है। इस सम्बन्ध में गिनियर ने तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब मताधिकार का विस्तार अफ्रीकी 
अमेरिकन लोगों तक (अफ्रीकी मूल के अमेरिकी निवासी) कर दिया गया तो उन्हें प्रतिनिधित्व से बाहर रखने के लिए अनेक दक्षिणी राज्यों 
में पूर्ण बहुमत वाली दिवतीय मतदान व्यवस्था को अपनाया गया। 

वैकल्पिक मतदान प्रणाली : 
यह भी पूर्ण बहुमत वाली निर्वाचन प्रणाली है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विजयी होने वाला प्रत्याशी पूर्ण बहुमत का प्रतिनिधित्व 
करता है। यद्यपि यहां मतदाता सामान्य बहुमत वाली प्रणाली की तरह से प्रत्याशी को केवल एक ही मत नहीं देता है अपितु निर्वाचन प्रक्रिया 
में शामित्र प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता या प्राथमिकता प्रदान करता है। अतः इसे वरीयता या अधिमान निर्वाचन प्रणाली 
(एार्शलालाटट$ 0 एशशाथाएंब ए०77४ $५४2॥) भी कहा जाता है। मतदाता मतपत्र पर प्रत्याशियों को अंकगणितीय मानक या अंको 
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के रुप में रैंक प्रदान करता है यद्यपि उसकी एक प्राथमिकता ही अन्तिम रूप से गणना में शामिल होती है। यदि काई प्रत्याशी प्रथम वरीयता 
की गणना में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी हो जाता है परन्तु यदि कोई भी प्रत्याशी पुर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो 
प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी को पराजित घोषित ;प्रत्याशी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है परन्तु उसकी दूसरी 
प्राथमिकताएं गणना में शामिल होती हैदूध कर दिया जाता है और उसके मतपत्र पर दी गई दूसरी प्राथमिकता के मतों की गणना कर उन्हें 
शेष प्रत्याशियों में इस दूसरी वरीयता के अनुरूप पुनः वितरित किया जाता है। गणना का यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक 
प्रत्याशी को पुर्ण बहुमत नहीं मित्र जाता है। पूर्ण व ऐच्छिक प्राथमिकता दोनों में यह बहुमत वाली अति सामान्य प्रणाली है जो कि अधिमान 
या वरीयता मतदान को शामिल्र करती है अतः इसे वैकल्पिक मतदान (७॥९77277८ ४०४॥8) वाली प्रणाली भी कहा जाता है। किसी एक 
प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर प्रतियागिता से बाहर प्रत्याशी के मतों का अन्य प्रत्याशियों में हस्तानांतरण कर दिया जाता है अतः 
इसे एकल हस्तानान्तरणीय मतदान प्रणाली (आ॥8।९ प:थार्शश३०।९ ५०४४ $ए४27॥) भी कहा जाता है। वैकल्पिक मतदान प्रणाली एकल 
सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त प्रत्याशी केन्द्रित व्यवस्था है जहां मतदाता के लिए कम से कम एक प्रत्याशी को वरीयता क्रम में रैंक देने की 
आवश्यकता होती है। मतदाता को प्रत्याशी के नाम के आगे संख्या के रूप में अपनी ससंद अर्थात्‌ एक, दो, तीन या अन्य क्रम के रूप में ऐसे 
ही आगे कोई प्राथमिकता अंकित करनी होती है। मतदाता के द्वारा दी जाने वाली वरीयता सीमित होगी या प्रत्याशियों की संख्या के बराबर 
यह वरीयता प्रणाली के दो स्वरूपों पर निर्भर करता है। 
ऐसी वैकल्पिक मत प्रणाली जिसमें मतदाता सभी प्रतयाशियो को वरीयता क्रम प्रदान करता है उसे पूर्ण प्राथमिकता (7'प॥ |र्शशथाएं4) 
की वरीयता प्रणाली कहा जाता है। वह प्रणाली जहां पर मतदाता को केवल कुछ प्रत्याशियों को ही वरीयता देने का अवसर मिलता है उसे 
ऐच्छिक वरीयता प्रणाली (0900०079| ?7र्श९०7४०] 5५४27) कहा जाता है। वैकल्पिक मतदान प्रणाली को कभी-कभी तात्कालिक प्रणाली 
(एाशंश्ा। रण 0 ४०४॥४ $५४९॥)भी कहा जाता है क्योंकि यह रन ऑफ चुनावों की एक सीरिज आयोजित करने के समान है जिसके 
प्रत्येक राउण्ड में न्यूनतम प्रथम वरीयता प्राप्त प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाता है जब तक कि किसी एक को पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता 
है। 
वैकल्पिक मत प्रणाली आस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रचलित है। यहां पर इसके अनेक स्वरूपों को अनाया गया है। इस मत प्रणाली को 
सर्वप्रथम आस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैण्ड ((१४९९॥५।३१०) में 893 ई. में अपनाया गया और यह शीघ्र ही 90 ई. के बाद इसके अन्य उपनिवेशों 
में विस्तृत हो गयी। 99 से यह आस्ट्रेलिया के विधानमण्डल के जनप्रतिनिधि सदन के निर्वाचन में प्रयुक्त हो रही है। इसके अलावा भी 
यह प्रणाली आयरलैण्ड, भारत, अमेरिका, पापुआ न्युगिनी इत्यादि देशों में राष्ट्राध्यक्षों के निर्वाचनों में अपनायी गई है। यद्यपि इन देशों में 
इस प्रणाली को अपने-अपने हितों के अनुसार स्वीकार किया गया है। जैसे कि पापुआ न्युगिनी में 2007 के बाद विधनमण्डल निर्वाचन में 
ऐच्छिक वरीयता वैकल्पिक मत पद्धति को अपनाया गया है जहां मतदाता को केवल तीन प्राथमिकताएं देने का अवसर प्रदान किया गया है। 
आयरलैण्ड के संविधान के अनुच्छेद 2-23 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तान्तरणीय प्रणाली से होता है परन्तु 
आयरिश लोग तकनीकी रूप सक गलत है क्योंकि एकल हस्तान्तरणीय प्रणाली का उपयोग सही स्वरूप में केवल बहुल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों 
में होता है जबकि एकल्र सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयुक्त वरीयता मतदान पद्धति वैकल्पिक मतदान प्रणाली (५५$)कहलाती है। ऐसी ही 
स्थिति भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बनी हुई है। 
यह निर्वाचन प्रणाली एकल सदस्य बहुलमत प्रणाली के अनेक गुणों को बनाये रखती है। मतदाता व प्रतिनिधि के बीच दूरी नहीं रहती है 
अतः मतदाता नीति निर्माण व जन उतरदायित्व हेतु जिम्मेदार व्यक्ति को आसानी से पहचानता है। मतदाता के पास प्राथमिकता देने के 
अवसर होते है। मतदाता के वाट व्यर्थ नहीं होते है और वे आसानी से अन्य पसंद वाले उम्मीदवार की ओर हस्तानान्तरित हो जाते है। इस 
प्रणाली का गुण यह भी है कि यह प्रत्याशियों व दलों को जीतने के लिए प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि उन्हें मूल समर्थकों के अलावा दूसरी या 
अन्य प्राथमिकताओं की भी आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरी वरीयता निर्वाचन के अन्तिम परिणाम में प्रभावी भूमिका (0एलं०। १00९) का 
निर्वहन करती है। अतः दलों या प्रत्याशियों को संकीर्ण व उग्रपंथी विषयों की अपेक्षा व्यापक मुदृदों को केन्द्र में रखना होता है। इसके कुछ 
साक्ष्य हमें आस्ट्रेलिया में दिखायी पड़ते है जहां पर बड़े दल्रों के दुवारा छोटे दलों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है इसे प्राथमिकता 
स्वैपिंग (?7९(८९7८९ $७००.४78 ) कहा जाता है। बड़े हितों या मुदूदों पर आधारित होने के कारण इस प्रणाली को विभाजित या विविधतापूर्ण 
समाजों में भी स्वीकार किया जा रहा है जैसे कि बोस्निया, फिजी, पापुआ न्यूगिनी, दक्षिणी अफ्रीका और हर्जगोबिना इत्यादि। 
अन्य प्रणालियों की तरह इस प्रणाली की भी अपनी कमियां है। पहला अवगुण यह है कि पूर्ण बहुमत के लिए न्यूनतम प्रथम वरीयता वाले 
प्रत्याशी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है, इस कारण अन्तिम विजेता के पास वास्तविक समर्थन नहीं होता है। यह प्रणाली भी 
वास्तविक स्वरूप में बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और अनेक बार अप्रत्याशित परिणामों को जन्म देती है। इसके अलावा गणना के 
अनेक दौर निर्वाचन लागत में वृद्धि करते है तथा साथ ही यहां कुशल चुनावी प्रशासन की आवश्यकता होती है। 

2 आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली : 
यह तार्किक रूप से अधिक आनुपातिक या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की निर्वाचन प्रणाली (2709ण707१]| एलएाटइथाश्राएट श]९लगगे 
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5५४27) जो कि निस्सन्देह रूप से दलों के द॒वारा मतों की प्राप्ति व सीटों की प्राप्ति के बीच के अन्तर को समाप्त करती हैं। इस निर्वाचन 
पद्धति का उपयोग बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में होता है अर्थात्‌ एक ही निर्वाचन क्षेत्र से दो या अधिक प्रत्याशियों का चुनाव होता है। इस 
कारण से इसे अल्पसंख्यकों को सुनिश्चित प्रतिनिधित्व देने वाली प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली प्रो. जे.एस. मित्र की इस अवधारणा का 
समर्थन करती है कि मतों की गणना करना नहीं अपितु उनका वजन करना बेहतर होता है। इसीलिए यहां सीटों का वजन करके उनकी पूर्ति 
की जाती है। इस निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन कोटे का निर्धारण किया जाता है जो कि सबसे निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। इसमें 
पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है अपितु निर्धारित निर्वाचन कोटे के बराबर मत प्राप्ति की जरूरत होती है। 

इस प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचन कोटे के निर्धारण में तीन विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वप्रथम डेनमार्क के प्रसिद्ध गणितज़, 
राजनीतिज्ञ एवं मंत्री जॉर्ज एण्डूरे (5००४८ ७०॥४)के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। 855 ई. के डेनिश चुनावों में आन्द्रे फार्मूले को 
अपनाया गया। आन्द्रे के अनुसार निर्वाचन कोटे का सूत्र है- डाले गए वैध मतों को रिक्त सीटों की संख्या से विभाजित करना। 

इस दिशा में दूसरा प्रयास ब्रिटिश विचारक थॉमस हेयर (१7707795 ॥997८) के द्वारा 859 ई. में किया गया। इसे हेयर पद्धति या हेयर 
फॉमूले के नाम से भी जाना जाता है | हेयर कोटे (सर्वप्रथम अमेरिकी राज्यों में प्रयुक्त हुआ) के अन्तर्गत डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 
को कुल रिक्त सीटों की संख्या से विभाजित किया जाता हैं। 


शातावं 5९१0८ ॥५४५९ नतिशा८ (१७८ ५५४९ 
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तीसरा कदम ब्रिटिश वकील हेनरी रिचमण्ड ड्रप(स्र०॥9 शं०आ7070 700०9) के द॒वारा किया गया है। उसने अल्पसंखकों को 
प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सर्वमान्य सूत्र का प्रतिपादन किया है। यहां निर्वाचन सूत्र होगा- डाले गए वैध मतों की कुल संख्या को कुल रिक्त 
सीटों की संख्या में एक का योगफल करके विभाजित करना तथा शेषफल में भी एक को जोड़ना। 


यह निर्वाचन प्रणाली उन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होती है जहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं ;जाति, धर्म, वर्ग, नस्त्र, प्रजाति की 
भिन्‍नता वाले अनेक समुदाय जो कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते होद्ध विद्यमान होती है। यह प्रणाली निश्चित रूप से सब 
समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सफल होने की क्षमता रखती है अथवा यह कहा जा सकता है कि इसमें सबकों प्रतिनिधित्व मित्रने 
की संभावना बढ जाती है। अतः हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को निर्वाचन कोटे पर आधारित एवं बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त 
प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते है। इस रूप में नहीं कि वह आनुपातिक निर्गत की सापेक्ष क्षमता या असमक्षता उत्पन्न करते है या 
नहीं। यद्यपि आनुपातिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भिन्‍नताएं होती है परन्तु इसे दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता हैं- प्रथम सूची 
प्रणाली व दूसरी एकल हस्तानान्तरणीय प्रणाली। 
सूची प्रणाली या दलीय सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली : 

जैसा कि इस निर्वाचन प्रणाली के नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि इसमें राजनीतिक दल प्रत्याशियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी भूमिका का 
निर्वहन करते है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करता है। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में रजनीतिक दल जिस अनुपात 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


में मतदान प्राप्त करते है उनकों उसी अनुपात में विधानमण्डल में सीटें प्राप्त होती है। मतदाता के पास मतदान के अनेक विकल्प होते है। 
यद्यपि दलीय प्रणाली में अनेक प्रकार की विभिन्‍नताएं भी होती है जैसे कि- निर्वाचन कोटे का निर्धारण करना, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, 
दलीय सूची का स्वरूप या वरीयता प्रारूप एवं चुनावी तकनीकों का उपयोग करना इत्यादी। यह प्रणाली सामान्य रूप से अर्जेटीना, बेल्जियम, 
चिली, कोस्टारिका,साईप्रस,डेनमार्क, लाटविया, एस्टोनिया, यूनान, इजरायल, पोलैण्ड, नार्वे, नीदरलैण्ड, स्पेन, स्वीट्जरलैण्ड,स्वीडन और 
साउथ अफ्रीका इत्यादी देशों में प्रचलित है। 


8. वरक्ा०2 5९१ 5८ ४५५९ 
[५४७ 


2. त-8 5(१) ८ ४५९ 


[9७ +] 


3. ॥7979 5५0 ५50४९: 


[958+2 


[४५५९- 
[79४७+३ 


4. २- ४0 


3.7/9/09% ४४९७८ 4५४४७९ + 


ड#टलांणा (१०95 


| 8 6 | 


॥7[05://00007[07855.0077/0//595॥7004॥9/४8५४707 23986 94 ० 0 


7207 ४९५४८॥ 


॥7[05://00007[07855.0077/0//895#॥70043॥9/४8५४४/7076 


29/09/23, 5:02 8|५/ 


डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


दलीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निर्वाचन कोटे का विशेष महत्व होता है। निर्वाचन सूत्र यह निर्धारित करता है कि मतों का सीटों 
में रूपानन्‍्तरण कैसे होता है? इसके माध्यम से कोटे और विभाज्य (070०(9$ आ0 7[शं$0००$) का निर्धारण होता है। निर्वाचन कोटा किसी 
निर्वाचन क्षेत्र में मतों की उस संख्या को बताता है जो दल को एक सीट की प्रत्याभूति देता है। निर्वाचन सूत्र वह पद्धति है जो कि निर्वाचन 
कोटे का निर्धारण करती है। आधुनिक दूनिया में पांच प्रकार के निर्वाचन कोटे प्रचलित है जिनमें हेयर, हैग्बेथ, इम्पिरियल, रेन्सफोर्सड और 
डूप कोटा प्रमुख है। 

यहां पर 7'५$ कुल रिक्त सीटों व 7'५५८ गए वैध मतों की कुल संख्या को अभिव्यक्त करता है। 
एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास किया जाए तो यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों कुल संख्या('ए/५८) एक लाख हो 
तो -इन पांचो सूत्रों के अनुसार चुनावी मानक होगा- प्रति 0,000 मतों पर ] सीट (प्त९), प्रति 9090.90 मतों पर]सीट (प48०७ब९- 
छांडइटआर्णी ० प्र-8), प्रति 8333 मतों पर ] सीट (77279९), प्रति 7692मतों पर सीट(एशं)रण८०९१-79०7८०९), प्रति 909व.9 मतों 
पर ] सीट (7770०) प्राप्त होगी। 
इस प्रणाली में वोट दलों को मित्रते है तो आखिर मत किस तरह से सीटों में रूपान्तरित होते है, इसे हम निम्न सारणी . के दुवारा समझ 
सकते है- 


एल्ला25 पु 8 ९ छ 8 छः 0 


7१५५९ 47000 6000 5800 82000 600 3400 00000 


79५५६ ल्‍ 
नगर ९0७ (0,000) 4.7 
#+प्रांजा॥00 5095 हद 


रि्शाओआआ90टा 5085 


प४8€ .] 


सारणी १. को देखने पर स्पष्ट होता है कि जिस दल ने हैयर कोटे के अनुरूप 0,000 सीटे प्राप्त की है उस दल को विधानमण्डल में एक 
सीट प्राप्त होगा। यहां & राजनीतिक दल का निर्वाचन कोटा 4.7 है अतः इसे 4 सीटे प्राप्त होती है। इसी तरह से कोटे के अनुरूप अन्य दलों को 
भी सीटों का स्वतः आवंटन हुआ है। ४ व 7 एशथ्वा ने निर्वाचन कोटे के मानक को प्राप्त नहीं किया है अतः उन्हें कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुई 
है परन्तु अभी भी तीन सीटें शेष रहती है जिनके आंवटन के भिन्‍न-भिन्‍न तरीके होते है। सामान्‍्यतया शेष सीटों के वितरण की तीन प्रमुख 
विधियाँ होती है। 

॥. अधिकतम शेष विधि (॥,3ए8८४ एशाशत्रा॥0९-: (८४४००) : 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


तालिका .2 शेष सीटों के वितरण को दर्शाती है। अर्थात्‌ शेष मत अधिकतम जिस दल के पास होते है उन्हें एक-एक करके सीटों का 
आवंटन कर दिया जाता है जब तक की सभी रिक्त सीटे पूर्ण नहीं हो जाती है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धान्त यह है कि शेष अधिकतम मत 
(निर्धारित निर्वाचन कोटे के अतिरिक्त) रखने वाले दल को शेष सीटे क्रमशः आवंटित कर दी जाती है। यह सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली होती 
है जो मुख्य रूप से कोलम्बिया, होण्डारूस, नामिबिया, सियरा लियोन इत्यादि देशों में प्रचलित रही है। 


पर. उच्चतम औसत अधिशेष विधि (प्रांश्ाटईश 4ए2-१४८ एशा।शा॥02९/ ४९८०0) : 


यह दूसरी महत्वपूर्ण विधि है। 
एश्ाड * 8 ९ एछ छ 0 
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तालिका .3 दर्शाती है कि उच्चतम औसत अधिशेष ज्ञात करने के लिए किसी दल को प्राप्त कुल मतों की संख्या में पहले चरण में उस 
दल को आवंटित सीटों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। उच्चतम औसत अधिशेष के अनुसार 8, ८, 0 राजनीतिक दलों को क्रमशः 
शेष सीटे वितरित कर दी जाती है। 2004 ई. में बेनिन व ब्राजील में इस पद्धति का प्रयोग किया गया। 

गा. संशोधित उच्चतम औसत विधि (४००॥॥९० प्रांह्ठाटड 4एश-३8९ ४९४००) : 
यह उच्चतम औसत अधिशेष विधि के समान ही है। इन दोनों के बीच अन्तर केवल इस बात का है कि जहां पूर्व विधि में औसत ज्ञात करने 
के लिए किसी दल को प्राप्त कुल मतों की संख्या में उस दत्न को स्वतः प्राप्त सीटों की संख्या से विभाजित किया जाता है जबकि संशोधित 
औसत विधि में इसे ज्ञात करते समय दल को स्वतः प्राप्त सीटों में एक जोड़कर, दल को प्राप्त मतों की संख्या को विभाजित किया जाता है। 
इसे निम्न तालिका संख्या .4 में दर्शाया गया है। 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 
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भाजक या भाज्य व्यवस्था (7)एं507 $ए४ऑशा)) : 

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ऐसा कोई आधार निर्धारित नहीं करती है जिससे कि मतों को सीटों में रूपान्‍्तरित किया जा सके। मतों 
को सीटों में किस तरह से बदला जाए? इसका निर्धारण करने वाली पद्धति को उच्चतम औसत या भाज्य या प्रणाली के नाम से जाना 
जाता है। आधुनिक विश्व में तीन प्रकार की भाज्य प्रणात्रियाँ प्रचल्रित है। इनमें डी. होंडेण्ट (00700) ,सैण्टे लीग($ं7श ०३४५८) और 
संशोंधित सैण्ट लीग (१४००४॥९० $47८ ,28४५९) प्रमुख पद्धतियाँ है। डी. होंडेग्ट को जेफरसन पद्धति के नाम से और सैण्टे लीग को 
वेबस्टर (५/८७४८९०) पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। भाजक प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक दल के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में जितने कुल 
वैध मत प्राप्त किये गए हो उन्हें अंको की एक क्रमागत श्रेणी ($०४४९$) से विभाजित किया जाता है जिससे कि भागफल ((१८०४८॥) प्राप्त 
होता है। सीटों का आवंटन राजनीतिक दलों को प्राप्त उच्चतम भागफल के अनुसार किया जाता है। यह भाजक क्रम सभी सीटे पूर्ण नहीं होने 
तक जारी रहता है। इसे काल्पनिक उदाहरण के माध्यम से तालिका व.5 में दर्शाया गया है। 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक दत्न को प्राप्त मतों को क्रमशः ,2,3,4,5 के द्वारा विभाजित किया गया है और इसी तरह आगे भाजक श्रेणी 
को प्राप्त किया गया है। 0 बड़े भागफल क्रमशः सीटों के आंवटन को दर्शाते है जो कि प्राप्त अधिमतम भागफल के अनुरूप है। ए पार्टी को 
सर्वप्रथम पहली व दूसरी सीट प्राप्त होती है। बी पार्टी को तीसरी व सी पार्टी को चौथी सीट प्राप्त होती है और इसी तरह से आगे की सीटे 
आंवटित होती है और कोई भी सीट शेष नहीं रहती है। यह प्रणाली बुल्गारिया, पुर्तगात्र, टर्की इत्यादि देशों में प्रचलित है। 

इसी तरह से जेफरसन व वेबस्टर प्रणाली भी लागू होती है। सैण्ट लीग प्रणाली भी इसी के समकक्ष होती है परन्तु यहां विभाजक विषम 
संख्याओं ,3,5,7,9 में होते है। यह लाटविया विधानमण्डल में प्रयुक्त प्रणाली है। इसी तरह से संशोंधित सैण्ट लीग प्रणाली कार्य करती है 
जो कि स्वीडन निर्वाचन में प्रयुक्त पद्धति है। इस प्रकार हम देखते है कि विभाजक प्रणालियों का स्वरूप आनुपातिकता से भिन्‍न होता है 
या कुछ कम व ज्यादा होता है। हेयर व ड्ूप फार्मूला सर्वाधिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जबकि डी. होण्डट व इम्पेरिकल कम 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। 

सूची प्रणाली के प्रकार : 
राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों की सूचियों का प्रकाशन किया जाता है परन्तु निर्वाचन के बाद सूची के 
कौनसे प्रत्याशी को सीट मिलेगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि दलीय सूची का कौनस प्रारूप स्वीकार किया गया है। सामान्यतया 
दलीय सूची के तीन प्रकार होते है। 

बन्द सूची प्रणाली (2000526 ए9 ॥/8 $ए82॥) : 
इसे गैर वरीयता या 800८८2८० /$ स्पेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों का क्रम स्वयं दल के द्वारा 
निर्धारित किया जाता है। मतदाता किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में वरीयता नहीं दे सकते है। सभी राजनीतिक दल्प्राप्त मतों के अनुपात 
में सीटे प्राप्त करते है। सबके लिए एक सूत्र अपनाया जाता है। दल के द्वारा प्रस्तुत सूची में दिये गए प्रत्याशी क्रमागत रूप (दल्न के द्वारा 
प्रत्याशियों का नाम वरीयता के अनुसार निर्धारित कर दिया जाता है।) से निर्वाचित होते है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में ए दल को चार 
सीटे प्राप्त होती है तो दलीय सूची के प्रथम चार प्रत्याशी निर्वाचित होंगे, अन्य प्रत्याशी नहीं। यद्यपि कुछ मामलों में राजनीतिक दलों के 
द्वारा दलीय मत पत्र(8३॥0 7००००) पर ही व्यक्तिगत उम्मीदवार और उसकी वरीयता स्थिति को प्रकाशित कर दिया जाता है परन्तु 
अधिकांशतया मतपत्रों पर ऐसी जानकारी नहीं होती है। वास्तव में दलीय सूची के अन्तर्गत केवल सूचनाओं को शामित्र किया जाता है जैसे 
कि प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिहन, और संभवतया दल के नेता की तस्वीर क्योंकि मत मतदाता के द्वारा दल को दिये जाते है किसी प्रत्याशी 
को नहीं। 
बन्द सूची प्रणाली का सबसे विशेष गुण यह है कि दलों के द्वारा आसानी से सांस्कृतिक, भाषायी विविधता रखने वाले समुहों व अल्पसंख्यकों, 
महिलाओं को अपनी सूची में शामिल कर लिया जाता है जो कि अन्यथा ऐसा संभव नहीं होता है। इसका अवगुण यह है कि मतदाता अपनी 
पसंद के प्रत्याशी का चयन नहीं कर सकते है और कई बार कम लोकप्रिय प्रत्याशी भी विजय हो जाते है। इसके अलावा दल का प्रत्याशियों पर 
अधिक नियंत्रण होता है क्योंकि दल ही सूची में प्रत्याशियों की वरीयता का निर्धारण करता है। 

खुली सूची प्रणाली (0907 एथ्ञा५ /8 $ए४शा)) : 
इसे वरीयता सूची प्रणाली अथवा (ए7७।०८८९० ॥/&) सूची के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मतदाता न केवल दल को प्राथमिकता दे 
सकते है बल्कि वे दल के भीतर प्रत्याशी के पक्ष में भी वरीयता दे सकते है। अधिकांश खुली सूची प्रणात्रियों में मतदाता न केवल अपनी पसंद 
के प्रत्याशी का चुनाव करते है वरन्‌ दल की तरह ही वरीयता प्रदान करते है। यदि व्यक्ति सामान्यतया दल को ही वोट देते है और पसंदीदा 
प्रत्याशी को इंगित नहीं करते है तो मतपत्र के प्रत्याशी के पसंदगा विकल्प का स्पष्टतया थोडा असर पडता है। यदि हम स्वीडन और यहाँ की 
खुली मतपत्र प्रणाली का अवलोकन करते है तो मालूम होता है कि 25 फीसदी मतदाता नियमित रूप से पार्टी सूची में व्यक्तिगत प्रत्याशियों 
का चयन करते है इनमें से कई प्रत्याशी निर्वाचित नहीं होते थे तो दलीय सूची बन्द सूची हो गई। यह इस तरह भी हो सकता है कि मतदाता 
दल या प्रत्याशी में से एक को प्राथ्मिकता दे सकता है और विजयी सीटों का निर्धारण दोनों अर्थात्‌ दलीय वोट और वरीयता वोट के आधार पर 
समान रूप से किया जाएगा। डेनमार्क में 4994 के विधानमण्डलीय निर्वाचन इसी आधार पर सम्पन्न हुए। ब्राजील, फिनलैण्ड व नीदरलैण्ड 
में मतदाता दलीय प्रत्याशी के लिए वोट डालता है। 
यदि हम विचार करे तो मालूम होता है कि बन्द प्रणाली की अपेक्षा खुली प्रणाली में लीडर या दल नेता का नियंत्रण प्रत्याशियों पर कम हो 
जाता है और इस कारण से पार्टी में आन्तरिक संघर्ष बढ़ जाता है परन्तु इसमें मतदाता की स्वतंत्रता भी बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रत्याशी दल 
की अपेक्षा बडा हो जाता हैं जो कि ठीक वैसे ही है जैसे कि अमेरिका की सामान्य बहुमत प्रणाली में पार्क बैरल की व्यवस्था में होता है। कुछ 
शोधार्थियों की यह भी मान्यता है कि खुली मतदान प्रणाली के माध्यम से अल्पसंख्यकों को बाहर किया जा सकता है जैसे कि श्रीलंका में 
सिंहलों दत्रों के द्वारा तमिल्रों को हाशिए पर दखेलना। 

स्वतंत्र सूची प्रणाली (7९८ एश्वए [#8 $एडॉशा)) : 
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यह प्रणाली खुली सूची प्रणाली की अपेक्षा अधिक उदार व लचीली होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मतदाता बहुल मतदान का अवसर 
रखता है और वे या तो प्रत्याशी को किसी एक दलीय सूची से अथवा भिन्‍न-भ्न्नि दलों की सूची से जैसा की उसे अच्छा त्रगे, वोट दे सकता है। 
यहाँ विभिन्‍न दलों की सूचियों से प्रत्याशियों को मतदान करने की क्षमता के कारण इस विभाजित मतदान (5900 ५०४०४) की व्यवस्था को 
मिश्रण (7४79८॥५४८) प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। लक्जमबर्ग ([,75४९०7४७००४) में मतदाता या तो एक दत्र के लिए मत दे सकता 
है और या दल के वरीयता क्रमांक को स्वीकार कर सकता है या वह अनेक व्यक्तिगत प्रत्याशियों को मत दे सकता है जितनी की रिक्त सीटे 
उपलब्ध हो, भले ही वे एक पार्टी के प्रत्याशी हों। 
स्वीट्जरलैण्ड में भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है परन्तु यहाँ पर मतदाता के पास एक अतिरिक्त मत वरीयता देने का अधिकार होता है 
अर्थात्‌ मतदाता एक ही प्रत्याशी को एक से ज्यादा मत दे सकता है। एक ही उच्चतम पसंद के प्रत्याशी को एक से ज्यादा वोट देने की क्षमता के 
कारण इसे संचयी या समुह मतदान प्रणाली(८प्रागप/४7ए८ ५ण7॥8 $एश९7॥) के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से सवीस मतदाताओं 
के पास अनेक विकल्प होते है। 

एकल हस्तान्तरणीय मतदान प्रणाली(आग8।८ पफब्चाईशि'402 ए०0॥४ $ए४2॥) : 
बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में सांस्कृतिक, प्रजातीय व भाषायी विविधता रखने वाले अल्पसंख्यकों को सुनिश्चित आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
उपलब्ध कराने वाली दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। यह बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयुकत प्रणाली 
है जिसमें मतदाता प्रत्याशियों को वरीयता या पसंदगी कम से कम एक प्रत्याशी को तो अवश्य ही प्रदान करता है। मतदाता सामान्यतया 
प्रत्याशियों के नामों के आगे के रिम्त स्थान पर अपने विकल्प ,2,3,4 या कोई अन्य अंक का उल्लेख करता है क्योंकि मतदाता दवारा 
मतपत्र पर दर्शायी या दी गई वरीयताओं का क्रम प्रत्याशियों के बीच प्रतियोगिता तय करता है। एसटीवी प्रणाली वरीयता मतदान प्रणाली 
(एार्शटा०॥7०। ए०णग78 5ए४८॥) का ही एक अन्य स्वरूप या प्रकार है जैसे कि वैकल्पिक मतदान प्रणाली (७॥९77979४९) अपुपूरक प्रणाली 
(5प०7/2०7८९॥५५) व बोरड़ा गणना (8०09 ८०ए०- ऐसी निर्वाचन प्रणाली है जो प्रत्याशी पर केन्द्रित होती है और इसमें निर्वाचन मूल्य की 
गणना की जाती है। एकल या बहुक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो सकती है तथा सर्वाधिक मूल्य प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजय होता है।) पद्धति या 
प्रणाली। एसटीवी प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्याशी को विजयी होने के लिए वरीयता मतों का एक निर्धारित कोटा या न्यूनतम मत प्राप्त करना 
अपरिहार्य होता है। सर्वप्रथम पहली वरीयता के मतों की गणना की जाती है। इस चरण में जो भी प्रत्याशी निर्धारित मानक के अनुरूप या उससे 
अधिक प्रथम वरीयता के मत प्राप्त कर लेते है, वे स्वतः ही विजयी हो जाते है। यदि इस चरण में सभी रिक्त सीटे पूर्ण हो जाती है तो निर्वाचन 
प्रक्रिया यही समाप्त हो जाती है परन्तु यदि सीटे शेष रह जाती है या निर्धारित सीटों के समान प्रत्याशी निर्वाचित नहीं होते है। तब पहली 
प्राथमिकता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचन प्रतियोगिता से बाहर कर देते है तथा बाहर किये गए प्रत्याशी के मतों 
को और इसी तरह से प्रथम प्राथमिकता के मतों से निर्वाचित प्रत्याशी के निर्धारित कोटे से अधिशेष या अतिरिक्त मतों को, शेष प्रत्याशियों 
में, मतपत्रों में उनकों दी गई दूसरी प्राथमिकता या पसंदगी के अनुसार पुनर्वितरित (१८४॥०८४९०) किया जाता है। यह प्रक्रिया अनवरत रूप 
से तब तक चलती रहती है जब तक की सभी रिक्त सीटे पूर्ण नहीं हो जाती हैं। यद्यपि मतों के संक्रमण की यह प्रणाली भिन्न-भिन्न देशों में 
विविधता का स्वरूप रखती है। इस प्रणाली में निर्वाचन कोटे का निर्धारण करते समय हेयर अथवा डूप सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश 
देशों में डूप फार्मूले का ही उपयोग किया जाता है। यह वाछंनीय स्वरूप में वैकल्पिक मत पद्धति के समान ही है परन्तु आधारभूत अन्तर यह 
है कि इसका उपयोग बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में होता है और इसमें कम से कम मत व्यर्थ होते है। इस निर्वाचन प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग 
आस्ट्रेलिया, एस्टोनिया व आयरलैण्ड में किया गया है। इस पद्धति को तालिका .6 और .7 में दिये गए उदाहरण से समझा जा सकता है- 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


पए्जावाए स्ाए जा. एाए जा. शणए गा 8गात 
रिण्णातव उिग्रीण एक्ट... उिग्ीत एकल 
०० श्क्र्थ ५० 
छछ ९0९७ &७७छ७७छ 
छ्छ छउचछरछरछ 


प'४8]€ - .6 


तालिका .6 में प्रत्येक आईकन के द्वारा एक भिन्‍न मतपत्र का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और आईकन का प्रत्येक प्रकार एक विशेष 
वरीयता क्रम को प्रस्तुत कर रहा है। यह आस्ट्रेलिया की सीनेट के सदस्यों के चुनाव का एक काल्पनिक बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण 
है जहाँ तीन सीटे व बीस मतदाता है और पांच प्रत्याशी (8,8,८,०,४) चुनाव में भाग ले रहे है। निर्वाचन कोटे का निर्धारण ड्रप फार्मूले के 
अनुसार किया गया है अर्थात्‌ विजयी प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को कम से कम 6 मतों (97009 ए0०7ल्‍0॥३- [20 / (3+)]+56 ) की 
आवश्यकता होती है। अधिशेष मतों का पुनर्वितरण क्लार्क पद्धति (|आलशिटां छ३ए७३ ए7९३॥०८बांग8 5प्राए|ए5 ए0९$ 5प्रट 45; निक्वाट!5 
ग्राश09, 06 (आालंगराभां परश00, 06 ९0962 पराल09, 5९श॥३४०7०] 77९5, 970 ]१४९८०९४ 70॥00) के द्वारा किया जा रहा है। 

तालिका।.6 में 4 मतदाताओं (9) ने ए को प्रथम वरीयता तथा बी को दूसरी प्राथमिकता प्रदान की है। दो मतदाताओं (११) ने बी को पहली 
व ए को दूसरी वरीयता प्रदान की है। आठ वाटर्स (?) ने सी को पहली, डी को दूसरी व ई प्रत्याशी को तीसरी पसंदगी दी है। चार मतदाताओं 
(११) ने सी को पहली, ई को दूसरी व डी को तीसरी वरीयता प्रदान की है। एक मतदाता (??) ने डी को केवल प्रथम पसंद तथा एक मतदाता 
(??) ने ई को केवल प्रथम वरीयता दी है और अन्य वरीयताओं का उल्लेख ही नहीं किया है। 


के 9 2 | 


॥7[05://00007|07855.0077/0//895#7003॥9/४8५४/707 72388 00 ०॥40 


7207 ४९५४८॥ 29/09/23, 5:02 8|५/ 


डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


॥९५॥ 


(5६ ८८८८0, 
0 5 
50|05 ५०८5 


थार 
॥ए402020 


8 5 
लाग्रा॥बव20 


8.5 


९९८८0 


8 5 
लागांतर20 
था। ) 5 
लाट्टाट0 


पए४0।€ - .7 


अब तालिका संख्या .7 पर ध्यान दे तो मालूम होता है कि कैसे एसटीवी प्रणाली में सीटों की पूर्ति की जाती है। जो भी प्रत्याशी प्रथम 
चरण में ही निर्धारित मानक के मत प्राप्त कर लेता है, वह स्वतः ही निर्वाचित हो जाता है। यहाँ पर सी प्रत्याशी के पास पहली वरीयता के 
2 मत है अतः वह गणना के प्रथम चरण में ही विजयी घोषित हो जाता है। अब गणना का दूसरा दौर शरू होता है जिसमें सर्वप्रथम विजयी 
प्रत्याशी के अधिशेष मतों को शेष प्रत्याशियों में वितरित किया जाता है। दूसरे चरण में कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन कोटे के समान मत प्राप्त 
नहीं कर पाता है अतः अब तीसरे चरण में सबसे कम प्रथम प्राथमिकता प्राप्त करने वाले प्रत्याशी बी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता 
है और उसके मत दूसरी प्राथमिकता के हिसाब से ए प्रत्याशी को मित्र जाते है। ए प्रत्याशी कोटे को पूर्ण कर लेता है अतः इस बार वह दूसरी 
सीट के लिए निर्वाचित हो जाता है। इसके बाद भी एक सीट रिक्त रहती है अतः गणना का अगला दौर शुरू होता है परन्तु इसमें किसी भी 
प्रत्याशी के पास निर्धारित मत नहीं होते है, अतः फिर से न्यूनतम प्राथमिकता वाले प्रत्याशी ई को निष्कासित कर दिया जाता है जिसके बाद 
कोई अन्य प्रत्याशी शेष नहीं रहता है इसलिए निर्वाचन कोटे के समकक्ष मत रखने वाले प्रत्याशी डी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। 
गणना के दौरान मतपत्रों के अलग-अलग बण्डल बनाए जाते है। 

इस निर्वाचन प्रणाली का सबसे प्रमुख गुण यह है कि बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयुक्त बहुमत प्रणाली की अपेक्षा इसके द्वारा 
आनुपातिक परिणामों को उत्पन्न किया जाता हैं। यह प्रत्याशियों को धार्मिक एंव प्रजातीय सौहार्द के लिए प्रोत्साहित करती है। यह 
प्रतिनिधियों व निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच मजबूत सम्बन्धों को विकसित करती है। इन गुणों के साथ कुछ अवगुणों का भी विवेचन किया 
गया हैं। इस प्रणाली को दलों की आन्तरिक एकता और कमजोर संसक्ति के कारण माना गया है। इसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में लागू करना कठिन 
होता है। इसकी गणना प्रक्रिया एक जटिल प्रणाली है। 

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ शोधार्थियों की मान्यता है कि इस प्रणाली में बहुमत की अन्य प्रणात्रियों की अपेक्षा 
मतों को सीटों में रूपान्तरित करने की सुनिश्चित क्षमताएं होती है। यदि अन्य शब्दों में कहे तो यह अधिक आनुपातिक परिणामों को उत्पन्न 
करती है। इसका मतलब है कि आनुपातिक प्रणाली उस संभावना को नकार देती है जिसमें दल बडी संख्या में मत तो प्राप्त करते है परन्तु 
उन्हें विधानमण्डल में बहुत कम सीटे मिलती है। यहाँ छोटे दलों को भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व मित्र जाता है। कुछ शोधार्थियों का विचार है 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


कि यह प्रणाली सबके लिए उपयुक्त होती है परन्तु प्रजातियता व धार्मिकता पर आधारित समाजों के लिए वाछंनीय होती है। सरकार में सभी 
समूहों को भागीदारी मिल जाती है। यद्यपि कुछ शोधार्थियों का मानना है कि इस कारण से एकता व अखण्डता को खतरा उत्पन्न होता है। 
इसकी अपेक्षा वे वैकल्पिक प्रणाली को श्रेष्ठ मानते है क्योंकि वह विविधतापूर्ण सांस्कृतिक समूह को प्रोत्सहान दिये बिना सोहार्द स्थापित 
करने में सहयोग करती है। ऐसा आनुपातिक प्रणाली में भी संभव हैं यदि विजातीय समूह भौगोलिक रूप से एक जगह केन्द्रित नहीं हो और 
जहाँ दल किसी एक जातिय या धार्मिक समूह से अपील करके बहुमत प्राप्त कर सकें। 
इस प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि यह गठबन्धन वाली सरकारों के निर्माण को प्रोत्सहान देती है। गठबन्धन में राजनीतिक 
दलों व प्रत्याशियों को जिम्मेदार ठहराना कठिन हो जाता है। इसके अलावा यह क्षेत्रीय दलों को बहुत अधिम भूमिका प्रदान करती है जो कि 
कभी-कभी बहुत बडी समस्याओं को जन्म देते है। जैसे कि वाईमर गणराज्य में नाजी दल ने लोकतंत्र के सामने ही चुनौती उत्पन्न कर दी 
थी। इसी के साथ बडे दलों को सदैव छोटे दलों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। 

3. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (४5९८० एटा $एडॉटा$) : 
दो प्रकार की निर्वाचन प्रणाल्रियों के मिल्रे जुले स्वरूप को ही मिश्रित प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ही समय पर मतदाताओं के 
द्वारा दो भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों से अपने प्रतिनितियों का चुनाव किया जाता है। यह सामान्यतया पूर्ण बहुमत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
प्रणाली का समन्वित स्वरूप है। इसमें दोनों ही प्रणात्रियों के सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अनेक मिश्रित प्रणात्रियों में दोहरे स्तर के 
निर्वाचन पर अर्थात्‌ एक स्तर पर बहुमत प्रणाली व दूसरे स्तर पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसकी कोई 
एक सर्वमान्य विशेषता नहीं है जिसे की सर्वत्र लागू किया जा सकें। अतः इसका स्वरूप भी अनेक राज्यों में अलग-अलग पाया जाता है। इस 
प्रणाली के सामान्य रूप से दो प्रकार पाये जाते है। एक स्वतंत्र मिश्रित प्रणाली व दूसरी पराश्रित मिश्रित प्रणाली। 
स्वतंत्र मिश्रित प्रणाली(॥क्‍8072०॥02॥ भां5९० $एश॑शा) : 
ऐसी प्रणाली जो कि बहुमत व आनुपातिक प्रणाली के घटकों या कारकों से निर्मित होती है। दोनों प्रणालियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य 
करती है। इस प्रकार की मिश्रित प्रणाली को समानान्तर मिश्रित प्रणाली (9भश०॥९| प्रांइ20 $ए४2था॥) के नाम से भी जाना जाता है। इस 
प्रणाली का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप दो स्तर के चुनावों (राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर) में दिखायी पड़ता है। एक स्तर पर बहुमत एवं दूसरे स्तर पर 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। इसी कारण से इसे अद्‌र्ध-आनुपातिक प्रणाली या मिश्रित सदस्य बहुमत 
प्रणाली (7520 7 रश70907 7/भुंणाँ 797) के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन में ।998 से 2002 के निर्वाचन में क्षेत्रीय 
स्तर (००४धप९०॥८७ ९४९) पर एकल सदस्य बहुमत प्रणाली व के द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर एकल क्षेत्र (आं780९ 0577८) के रूप में 
आनुपातिक प्रणाली को अपनाया गया। बहुमत व आनुपातिक दोनों के लिए सीटों का स्पष्ट व संतुलित विभाजन सब देशों में एक जैसा नहीं 
होता है। यूक्रेन व अण्डोरा (0]07भा॥९ ॥70 4700774 ) में इन सीटों को बराबर अनुपात (50550) में विभाजित किया गया है। कुछ देशों में 
जैसे कि दक्षिणी कोरिया के अन्तर्गत मतदाता के पास एक ही वोट होता है परन्तु वह इसका उपयोग निर्वाचन प्रणाली के दोनों (बहुमत व 
आनुपातिक) प्रणालियों के लिए करता है। इसके अलावा कुछ अन्य देशों में जैसे कि जापान व लिथुआनिया (]99भा 4१0 [40ए9) में 
मतदाता के पास दो मत होते है जिनका उपयोग वह एक बहुमत के लिए व दूसरा आनुपातिक प्रणाली के लिए करता है। इसके अलावा रूस 
व थाईलैण्ड में भी इसी प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत मतों को सीटों में किस तरह से 
रूपान्तरित किया जाता है, इसे निम्न तालिका संख्या .8 के द्वारा स्पष्ट किया गया है- 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


पार्टी ए व बी निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेती है। पांच सीटों पर चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य बहुमत प्रणाली के द्वारा होता है तथा 
शेष पांच सीटों पर निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर होता है। दल ए को कुल आठ सीटे पाप्त होती है। 
प्रथम तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बी दल की अपेक्षा सामान्य बहुमत प्राप्त होता है तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर कुल मतों में ए पार्टी साठ 
फीसदी हिस्सेदारी प्राप्त करती है अतः उसे तीन सीटे प्राप्त होती है। इसी तरह से पार्टी बी को दो सीटे प्राप्त होती है। मेडागास्कर में इसका 
दुर्लभ स्वरूप अपनाया गया है जहाँ एकल निर्वाचन क्षेत्र में ही दोनों सूत्र अपनाए गए है। टर्की में भी 987 व 994 के बीच के निर्वाचन में 
आकस्मिक जनादेश के रूप में सबसे बडी पार्टी को पहली सीट सामान्य बहुमत प्रणाली के अन्तर्गत बोनस के रूप में दी गई तथा शेष सीटों 
का आंवटन आनुपातिक सूची प्रणाली से किया गया। 

निर्भर मिश्रित प्रणाली([02792०020 शांड८त $एझंथा) : 

यह प्रणाली भी दो भिन्‍न निर्वाचन प्रणाल्रियों का मिश्रण है। इसमें भी आनुपातिक एवं सामान्य बहुमत प्रणाली का उपयोग किया जाता है 
परन्तु इनका प्रयोग एक दूसरे से स्वतंत्र अथवा अलग-अलग स्तरों पर किया जाता है। इस प्रणाली में प्रयुक्त आनुपातिक सूत्र सीटों के आवंटन 
पर निर्भर करता है अथवा यह कहा जा सकता है कि मतों का परिणाम बहुमत प्रणाली के सूत्र पर निर्भर करता है। यहाँ आनुपातिक घटक का 
उपयोग किया जाता है ताकि निर्वाचन में बहुमत सूत्र से उत्पन्न किसी भी प्रकार के गैर आनुपातिक परिणाम की क्षतिपूर्ति की जा सकें। इस 
प्रकार की मिश्रित प्रणाली को कभी-कभी मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रणाली(॥/520 प्राशा9९ 9707007079) के नाम से भी जाना जाता 
है। यह दो भिन्‍न स्तरों पर प्रयुक्त होती है जैसे कि मैक्सिको में विधानमण्डल की 300 सीटों पर एकल सदस्य बहुलमत प्रणाली($/078)के 
द्वारा क्षेत्रीय स्तर (207४702९7८५ ॥९४८) पर सम्पन्न होते है जबकि अन्य 200 सीटों पर निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची 
प्रणाली के द्वारा 45 क्षेत्रों किये जाते है। मैक्सिको के अलावा अल्बानिया, जर्मनी व न्यूजीलैण्ड में भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है। 
जर्मनी व न्यूजीलैण्ड में सबसे प्रभावी निर्भर मिश्रित प्रणाली है जिसमें मतदाताओं के पास दो मत होते है। वे अपना पहला मत अपने क्षेत्रीय 
प्रतिनिधि को (३६ ००॥५४४ए९॥८५० ९४८! ) देते है जबकि अपना दूसरा मत उच्च निर्वाचन स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर दलीय सूची के माध्यम से 
प्रदान करते है। व्यक्ति अपना एक मत किसी एक दल के क्षेत्र के प्रतिनिधि को देते है और दूसरा मत अन्य पार्टी को दे सकते है यदि वे ऐसी 
इच्छा रखते है। इसे विभाजित टिकट मतदान भी कहा जाता है। इस प्रणाली में जहाँ एक वोट देने का प्रावधान होता है उसे क्षेत्रीय व राष्ट्रीय 
दोनों स्तरों पर गिना जाता है। इसे निम्न तालिका संख्या .9 में उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है- 


एश्लाटड.. ०णाआंपएलाटए. ०णाञञापएट 
हर 


एश्ा५ 5 3000 3000 3000 _ ह॒ 85000 


श्थञाए 8 2000 2000 2000 ॥0000 40 


वृताता 5000 5000 5000 25000 00 


प४0€ - .9 


प्रत्येक दल को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त मतों की कुल सख्या के अनुपात में विधायी सीटे पाप्त होती है। अतः दत्र ए ने कुल 69 फीसदी मत 
प्राप्त किये है तो उसे इसी अनुपात में सीटे मिलेगी अर्थात्‌ 6 सीटे मिल्रेगी। इसी तरह से दल बी को मतों के अनुपात में सीटे प्राप्त हाती है। 
इसके बाद यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक दल के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कितनी सीटे प्राप्त की गई है। पार्टी ए ने सभी पांचों निर्वाचन क्षेत्रों 
की सीटों पर विजय प्राप्त की है क्योंकि यहाँ पर वह पार्टी बी की अपेक्षा सभी जगह आगे है। अब ए पार्टी के पास केवल एक सीट का विकल्प 
ही शेष रहता है। पार्टी बी ने निर्वाचन क्षेत्र की एक भी सीट पर विजय प्राप्त नहीं की है अतः उसे दलीय सूची की सभी चारों सीटे प्राप्त होती 
है। वास्तव में दलीय सूची की सीटे एकदम ठीक या क्षतिपूर्ति (०००॥०९॥६५८०) के तथ्य को प्रस्तुत करती है। यदि ऐसा नहीं होता तो बी पार्टी 
जिसने 40 फीसदी मत प्राप्त किये उसे एक भी सीट प्राप्त नहीं होती। यह पद्धति इटली व वेनेजुएला में प्रचलित है। 

अब यदि स्वतंत्र व निर्भर प्रणात्रियों की तुलना करे तो समान मत प्राप्त होने की स्थिति में भी निर्भर प्रणाली अधिक आनुपातिक 
दिखायी पड़ती है क्योंकि यहाँ दलीय सूची के द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है। इसमें सामान्य बहुमत प्रणाली के दवारा उत्पन्न गैर 
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तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत 


आनुपातिक परिणामों को कम करने हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली का उपयोग क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाता है। इन दोनों 
की तुलनात्मक दशा को निम्न दो तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है अर्थात्‌ प्रथम तो यह कि यदि किसी प्रत्याशी का नाम निर्वाचन 
क्षेत्र के प्रतियोगी प्रत्याशी के रूप में हो अथवा वह विजयी प्रत्याशी भी हो परन्तु दलीय सूची में उसका नाम नहीं हो अथवा बाहर कर दिया गया 
हो तो क्‍या होगा? दूसरा तथ्य यह कि मान लो कुछ दल क्षेत्रीय निर्वाचन में बहुत अधिक सीटे प्राप्त कर ले जो कि दलीय सूची के मतों के लिए 
ठीक नहीं हो तो क्या होगा? इन सवालों का विश्लेषण निम्न तालिका संख्या 2.0 में किया गया है- 


एग्रांटड.. ०जाजफ्ला2एए ०णाआंधट._ ०गाआंप.. ०जाञआंप 
॥09 ला2टए ला29 
2 3 हे 


एश्आाए 3 3000 ३3000 ३3000 ३3000 


एश्ञा५ 8 2250 2250 2250 2250 


श््रा५ (' 2250 2250 2250 2250 225 ॥8250 


[जा 7500 7500 7500 7500 5 37500 
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स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के हिसाब से पार्टी ए के पास एक सीट ज्यादा है क्योंकि चुनाव केवल 0 सीटों के लिए ही आयोजित हुए है। निर्भर 
चुनाव प्रणाली के अनुसार ए पार्टी पहले ही निर्वाचित क्षेत्रों से सामान्य बहुमत प्रणाली के माध्यम से पांचों सीटों पर विजयी हो जाती है। उसे 
राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त मत प्रतिशत के हिसाब से दलीय सूची में केवल 4 सीटे ही प्राप्त होनी चाहिए। अतः पार्टी चारों सीटे खो देती है परन्तु 
उसके पास एक अतिरिक्त सीट भी रहती है जिसे ऑवरहेज सीट ;वअमर्तीहमद्ध कहा जाता है। इसी कारण से इसे अतिरिक्त सदस्य प्रणाली 
;ककपजपवदंस उमउइमत लेजमउद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि निर्भर मिश्रित प्रणाली में विधानमण्डल की 
सीटे निर्धारित नहीं रहती है और वे चुनाव परिणाम पर निर्भर होती है। इस तरह से पार्टी बी व सी को मतों के अनुपात में तीन-तीन सीटे प्राप्त 
होती है। 

4. अन्य निर्वाचन प्रणालियाँ : 
बहुमत, आनुपातिक व मिश्रित निर्वाचन प्रणालियों के अलावा भी कुछ चुनाव प्रणालियाँ आंशिक व सीमित स्तर पर कुछ राज्यों में दुर्लभ 
स्वरूप में अपनायी गयी है। 
बोरडा गणना प्रणाली : 
यह सामान्य बहुमत प्रणाली का अन्य स्वरूप है जिसमें वरीयता के माध्यम से मत मूल्य की गणना की जाती है। यह विशेष रूप से दक्षिणी 
प्रशान्त क्षेत्र (30709 ८०णा। ॥7 $50०प7 ए9थां02) में प्रचलित प्रणाली है। यह प्रत्याशी केन्द्रित निर्वाचन प्रणाली है जिसका प्रयोग एकल 
या बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। इसमे मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के आगे अपनी वरीयता या पसंद अंकित करता 
है। मतदाता के दवारा अंकित की जाने वाली ये प्राथमिकताएं क्रमबद्ध स्वरूप में मूल्य को अभिव्यक्त करती है। इसी मूल्य को अन्त में 
समायोजित($०7॥77८0)करके सबसे अधिक मूल्यवान (४०।०३४।९) मत प्राप्त प्रत्याशी को चुना जाता है। यह वरीयता एक समान प्रारूप में 
प्रदान की जाती है अर्थात्‌ पहली प्राथमिकता को से दूसरी वरीयता को 0.9 से तथा तीसरी वरीयता को 0.8 से और दसर्वी पसंद को 0. से 
इंगित किया जाता है। बोरडा गणना पद्धति औपचारिक रुप से फ्रांसीसी वैज्ञानिक इयान चार्ल्स बोरडा ([९४॥ ८४थ९४ 80709) के द्वारा 
8 वीं शताब्दी में विकसित की गई परन्तु इसका उपयोग 05 ई. पूर्व रोमन सेनेट में निर्णय लेने के लिए किया जाता था। वर्तमान में यह 
किरीबाती (?8८०॥८5|970 ० [दं7997) में समिति संसदीय सदस्यों के निर्वाचन में प्रयुक्त है। 

संशोंधित बोरडा गणना प्रणाली : 
नुआरू (74ल८ 9970 ० ४०) में संशोंधित बोरडा गणना पद्धति (१४००४॥९१ 80704 ००ण्7 ४९४००) को अपनाया गया है जिसमें 
मतदाता के द्वारा दी गई प्राथमिकता के मूल्य की गणना ,2,3,4 इत्यादि विभाजकों से की जाती है अर्थात्‌ पहली वरीयता होगी तो दूसरी 
0.50 तीसरी प्राथमिकता 0.25 होगी तथा दसवीं वरीयता 0.4 होगी। 
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डॉ. कैलाश चन्द सामोता 


अनुपूरक मतदान प्रणाली (४एएएफ/शाशशा(॥'ए एणांगए $एशंशा) : 
यह वैकल्पिक मतदान प्रणाली का ही एक स्वरूप होता है जिसमें मतदाता की वरीयता को सीमित या प्रतिबन्धित कर दिया जाता है। दिवतीय 
मतदान प्रणाली की निर्वाचन लागत को कम करने के लिए अनुपूरक मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह द्वितीय मतदान प्रणाली 
के प्रारूप पर ही कार्य करती है। पूरक मतदान प्रणाली प्रत्याशी केन्द्रित प्रणाली है जिसका उपयोग एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों मे किया जा 
सकता है। मतदाताओं के लिए यह अपरिहार्य होता है कि वे कम सकम एक वरीयता और अधिकतम दूसरी वरीयता क्रम से प्रस्तुत करें। 
मतदाता के समक्ष प्रस्तुत मतदान पत्र पर प्रत्याशी के नाम आगे दो दो कॉलम दिये होते हैं। प्रथम कॉलम में पहली वरीयता और दूसरे कॉलम 
में दूसरी वरीयता का उल्लेख किया जाता है। यदि कोई प्रत्याशी प्रथम वरीयता के आधार पर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः 
ही विजेता हो जाता है लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो दोनों अग्रिम प्रत्याशियों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और अब दूसरी 
वरीयता के मतों की गणना की जाती है और बाहर किये गए प्रत्याशियों को मत पुनः आंवटित किये जाते है। इस तरह से इस प्रणाली में गणना 
के दा दौर होते है परन्तु निर्वाचन दुबारा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। 

एकल अहस्तानान्तरणीय मतदान प्रणाली (]४०॥-]:५॥४८7४॥।९) : 
यह एकल सदस्य सामान्य बहुमत की प्रणाली है जिसकों बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। दोनों ही प्रणालियों- एकल सदस्य 
व बहुल सदस्य में मतदाता किसी एक प्रत्याशी को एक वोट देता है। इस प्रणाली में मुख्य अन्तर यह है कि मतदाता एक निर्वाचन क्षेत्र से एक 
से ज्यादा प्रत्याशियों का चयन करता है। इसमें प्रत्येक दल प्रतियोगिता हेतु प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत करता है और मतदाता 
उनमें से एक को मत देते है। अधिकांश मत प्राप्त करने वाल्रा प्रत्याशी विजयी हो जाता है अर्थात्‌ यदि चार सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हो तो 20 
फीसदी(00५4+-”20)से अधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजय हो जाता है। यह जापान में 4994 तक और ताईवन में 2005 तक 
प्रयुक्त रही है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान, जॉर्डन और वुनुआतु(५०॥७४००)में प्रचलित है। 
इस प्रणाली का सबसे प्रमुख गुण यह है कि यह सामान्य बहुमत प्रणाली की अपेक्षा अधिक आनुपातिक परिणामों को स्थापित करती है और 
प्रजातीय समूह को प्रोत्सहान देती है। इसी के साथ इस प्रणाली का यह गुण भी है कि राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न 
करती है। 

ब्लॉक मत व पार्टी ब्लॉक मत प्रणाली (80८८ थ्रात ए4ए 80०ट८६ ए०४॥४2) : 

ब्लॉक मत प्रणाली एकल असंक्रमणीय प्रणाली के समान ही है सिवाय इस बात के कि यहाँ बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता को एक 
से ज्यादा वोट देने का अवसर मित्र जाता है परन्तु वह दलों के द्वारा प्रकाशित प्रत्याशियों की सूची में से एक प्रत्याशी को केवल एक मत 
ही दे सकता है अर्थात्‌ अपने दो या कुछ वोट एक समूह के रूप में किसी एक प्रत्याशी को नहीं दे सकता है। अधिकांश मत प्राप्त करने वाले 
प्रत्याशी को विजय प्राप्त होती है। इसे जिब्राल्टर में सीमित मताधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। यह प्रणाली कुवैत, लाओस, लेबनान, 
मॉरिशस, सीरिया, टोंगा इत्यादि देशों में 2004 तक देखने को मिलती है। यह प्रणाली 950 तक ब्रिटेन में विधायिका के निर्वाचनों में भी लागू 
रही है जब तक की वहाँ द््‌विसदस्य विधायी क्षेत्रों का पूर्णतया अन्त नहीं हुआ। यह अभी भी ब्रिटेन व वेल्स के स्थानीय निर्वाचनों में प्रयुक्त 
है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि यह अप्रत्याशित परिणामों को जन्म देती है। 
इसी तरह से पार्टी ब्लॉक वोट प्रणाली कार्य करती है। इस प्रणाली में मतदाता दल को मत देता है प्रत्याशी को नहीं और मतदाता को बहुसदस्य 
निर्वाचन क्षेत्रों में एक मत देने का ही अधिकार होता है। इसमें अधिकांश मत 
प्राप्त करने वाली पार्टी के सदस्य निर्वाचित होते है। यह एक दलीय केन्द्रित निर्वाचन प्रणाली होती है। इस प्रणाली का अवगुण यह है कि इसके 
द्वारा गैर आनुपातिक निर्वाचन परिणामों को जन्म दिया जाता है। उदाहरण के लिए सिगांपुर में 799] व 2006 के बीच पीपुल्स एक्शन पार्टी 
(7८००।९'४ 4०४०7 ?शा५) के द्वारा मतों का 6व स 75 फीसदी भाग प्राप्त किया गया परन्तु इस दल को विधायिका में 95 से 98 फीसदी 
सीटे प्राप्त हुई। 

इस प्रकार से हम अध्याय के अन्त में कह सकते है कि राजनीतिक दूनिया में लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनेक 
प्रणाल्रियाँ विद्यमान रही है। 2004 के आंकडों के अनुसार 77 देशों में सर्वाधिक प्रचलित निर्वाचन प्रणात्रियों में- आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
प्रणाली 65 देशों में, एकल सदस्य सामान्य बहुमत प्रणाली 4 देशों में, दिवतीय मतदान प्रणाली 2 देशों में, स्वतंत्र मिश्रित प्रणाली 
22 देशों में, निर्भर मिश्रित प्रणाली देशों में, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली 02 देशों में, ब्लॉक मतदान प्रणाली 0 देश में, एकल 
अहस्तान्तरणीय प्रणाली 03 देशों में, वैकल्पिक मतदान प्रणाली 03 देशों में, पार्टी ब्लॉक मत 0 देश में, ब्लॉक मतदान प्रणाली 07 देशों में 
प्रचलित रही है। अधिकांश राजनीतिक शोंधार्थियों ने इनका वर्गीकरण तीन स्वरूपों में किया है परन्तु अनेक देशों में इन निर्वाचन प्रणात्रियों 
की विविधता पायी जाती है। 

संद्रभ : 
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